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 Lock  out  by 921  डी०  सी०  एम०  केमिकल  दिल्ली
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 निमंत्रण
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 Opening  of  New  Coal  Mines 929  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  में  नयी  in  Maharashsra  and  Madhya
 कोयला  खानों  का  खोला  जाना  Pradesh  ॥  थक  थक  थक  22

 Proposal  for  Summit  Talk
 $30  भारत-बंगला  देश  तथा  पाकिस्तान  के

 बीच  शिखर वार्ता  का  प्रस्ताव
 Amongst  India,  Bangaladesh

 22 and  Pakistan
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 e  कि के  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  के  सहायक  22-23

 कां  रखाने

 933  अड्डा  बनाने  की  योजना  के  लिए  अमरीका  Press  Report  Regarding  US
 House  Okays  Base  Plan  e  23 को  प्रतिनिधि  सभा  स्वीकृती

 एस  ि  हाऊस  केजे  बेस
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 934  पांचवीं  योजना  में  आसाम  में १  ी  Setting  up  of  Heavy  Industries
 in  Assam  in  Fifth  Plan  Period  23 उद्योगों  की  स्थापना
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 9849  इम्फाल  में  क्षेत्री'य  मेडिकल  कालेज  of  २०४101181  Medical
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 Medical  Colleges  in  the  country  27

 मान्यता  प्रप्त  मेडिकल  कालेज
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 9854  नई  दिल्ली  नगरपालिका  द्वारा  मच्छरों  Campaign  to  destory  Mosqui-

 को  मारने  का  अभियान
 toes  by  New  Delhi  Munici-

 e pal  Committee  24-28

 Expenditure  on  Rehabilitation 8855  दण्डकारण्य  परियोजना  में  शरणार्थियों
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 of  Refugees  in
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 Target  fos  Employment  of
 8857  चौथी  और  पांचवीं  योजना  में  बिहार  Doctors  in  Bihar  during

 डाक्टरों  को  रोजगार  देने  के  लक्ष्य  29 4th  and  5th  Plans

 8858  कोयले  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  Coal  production  Target  कके  29

 Restoration  of  Comm  unications $859  पाकिस्तान  के  साथ  न्सचार  तथा  कट
 ally and

 Diplomatic  Relations नीतिक  संबंधों  का  बहाल
 ith

 Pakistan- पुन  29-30
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 Meghal

 laya

 और  मेघालय  का  दौरा  by  US  Diplomats .  31

 8862  तेल  उत्पादन  करने
 वाले  गुट-निरपेक्ष  Meeting  of  Oil

 producing  countries  at  Algi- देशों  की  अलजीथसं  में  बठक  crs  e  e  e  डा

 8863  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  Distribution  of  Imported  Ferti-
 lisers  by  MMTC  e  31-32 आयातित  उर्वरकों  कत  वितरण

 8864  feat  टेलीफोन  उपकरण  Radio  Telephone  Equipment  32

 8865  चेसिज  तथा  मोटर  गाड़ियां की  Memorandum  regarding  Black
 marketing  in  Tyres,  Chassis

 चोर  बाजारी  के  बारे  ज्ञापन  and  Vehicles  32-33

 8866  मंत्री  बढ़ाने  के  लिए  नेपाल  की  Nepalese  Gesture  to  promote

 पेशकश
 Sino-Indian  Amity  33

 Confiscation  of  Indian  Nationals 8867  पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  सैनिकों  कीਂ
 e  थि

 सम्पति  जप्त  करना  Property  by  Pakistan  33-34

 Arrangements  for  Trainin  of 8868  टेस्ट  पाइलटोंਂ  के  प्रशिक्षण  हेतु  प्रबंध
 Test  Piluts  e  34-35

 8869  कष्ठरोग  और  मानसिक  रोगियों  Proposal  to  Grant  Financial
 Assistance  to  Patients  of

 को  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव
 T.B.,  Leprosy  and  Mental
 Retardation.  e  35

 8870  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  में  Selection  Grade  ft;  Pharmaci-

 फार्मासिस्ट ों  और  नसों  को  सिलेक्शन
 sts  and  Nurses  working  in
 Government  of  India  Presses  35-36

 qs  देना

 8871  वर्ष  1974-75  के  लिय  विमान  उद्योग  Capital  Outlay  for  Aircraft
 Industry  for  1974-75  e  36 के  लिये  पूंजीगत  परिव्यय

 8872  कोयला  खनन  काय  में  गर-सरकारी  Introduction  of  Private  Sector

 क्षत्र  का  लाया  जानों
 in  to  Coal

 Mines
 e  e  e  37

 8873  कीचड़  मोतियों  का  उत्पादन  Production  of  Cultured  Pearls  37

 8874  व  ब्र  कों  भेजे  गय  ba  | yy  fafafa  मंडल  Delegation  sent  Abroad  e  e  37-38

 8875  गाय  की  चर्बी  से  घी  बनाया  जाना  Preparation  of  Ghee  from  Cow
 Tallow  ी  |  e  e  39

 हवि
 8876  बिहार  में  नस  पर  ब्ल्यू  Expenditure  on  Sterijlisation  in

 Bihar  ०  कि  2  39

 8877  मसूर  खान  मजदूर  संघ  द्वारा  ज्ञापन  Memorandum  by  Mysore  Mine
 e Workers  Union  39-40

 (iv)



 gal के के  लिखित  उत्तर--(जारी )/#राप' 809  ANSWERS  TO

 अता ०  प्०  साया  पीठ
 U.Q  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 8878  देश  में  मले  कसर  तथा  फिपलेशयां  Malaria;  incer/  (Fileria  Cases  in
 the  cOunicy,  e  e

 के  मामले  40

 8879  कोयला  उत्पादकों  और  रेलव ेके  बीच  Fault  Finding  between  Coal
 Producers  and  Railway  40-41 नक्ता  चीनी  कने  की  प्रवृत्ति

 8880  महत्वपूर्ण  दस्तानों  की  चोरी  heft  of  Important  -Documents  41

 8881  दिल्लो  के  प्लास्टिक  उद्योग  मे  मजदूरों  Workers  rendered  Jobless  in
 Plastic  Industry  in  Delhi  4! कम  बकर  दि  जाना

 8882  पांचवीं  योजना में  परिवार  नियोजन  New  Scheme  for:  Family  Plann-

 के  लि  नयी  योजन  ing  in  Fifth  Plan  41-43

 8883  हजारीबाग  जिले  की  के डला झारखंड  Workers  rendered  Jobless  In
 Kedla  Jharkhand  Colliery कोलियरी  के  मजदूरों  का  बेकार
 In  Hazaribagh  District  43

 el

 8884  डी०  सी ०  एम  क  मिकी  aaa  Reopening  of  D.CQ.M.  Chemical
 Workers,  Delhi  43-44 दिल्ली  को  ga:  खोलना

 8885  कटी  स्टोर्स  विभाग  कर  विदेशी  Purchase  of  Toilet  Articles  by

 कम्पनियों  से  खरीदी  गयी  टायलेट  Canteen  Stores  Department
 from  Foreign  Companies  44

 की  सामग्री

 8886  भारत  इलक्टोनिक्स  Planning  and  Designing  of
 Bharat  Electronics

 imited, are  की  भारतीय  इंजीनियरों  ढास  Ghaziabad  by
 Indian

 Engi-
 आयोजना  और  डिजाईन  तयार  neers  e  e  44

 8887  नई  दिल्ली  में  भारत  और  Implementation  of  Agreement
 amongst  Bangladesh  India

 पाकिस्तान  के  बीच  हुए  समझौते  का  and  Pakistan  in  New  Delhi  44-45
 कार्यान्वय  न

 Non-Graduate  of 8888  ज्वाइन  ब्यूरो  के  A=  Employees

 स्नातक  कर्मचारी  Joint  Gipher  Bureau  45

 8889  कुकी  श्रमिक  कल्याण  कोष  Agricultural  Labour  Welfare
 Fund  .  45

 8890  मद्रास  स्थित  ऑद्योगिक  प्रशिक्षण  Running  of  Industries  by  Staff

 यानों  के  कर्मचारियों  दारा  उद्योग
 of  Industrial  Training
 Institutes  in  Madras  45-46

 चलाता

 8891  एडवांस्ड  ट्रेनिंग  मद्रास  द्वारा  Persons
 trained  by  Advance

 प्रशिक्षित  ब्यक्ति  तथा  उन  पर  Training  institute,  Madras  and
 Expenditure  curred  thereon  46-47

 हुआ  ayy

 का  कार्यालय  Office  Building  of DGOF  47 8892  डी०  जी०  ओर  एफ०
 भवन

 (४)



 geal  के  लिखित  (WRITTEN
 ANEWEFS  TO  CUESTIONS—  Canid.

 पृष्ठ अला ०  To  संख्या

 U..Q.  Nos.  विषय  WUBJECT  PAGES

 Shifting  of  Labour  Bureau  frcm
 8893  लेबर  ब्यूरो  का  शिमला  से  चंडीगढ़  Simla  to  Ghandi ITIL  AAT  saint carh  47-48

 स्थानान्तरण

 8894  निर्माण  श्रमिकों  के  लिए  ममिया  Labour  Co-operatiycs  for  Con-
 | struction  Workers  48-49

 सहकारी  समितियां

 Coal  Crisis  Hits  Trombay  डि  50 8895  ट्राम्बे  में  कोयला  संकट

 8896  भारतीय  डाक्टरों  के  अमरीका  जाने  Restrictions  on  Indian  Doctors
 Migrating  to  USA  a  50

 पर  प्रतिबंध

 8897  1971  के  भारत-पाक  संघर्ष  के  दौरान  Rehabilitation  of  Persons  Evacu-
 ated  in  Border  States  during

 सीमावर्ती  राज्यों  में  निष्क्रांत  हुए  1971  Indce-Pak  Hostilcs  ,  59-51
 व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 बेरोजगारी  Increase  in  Unemployment  dur-
 8898

 गत  तिमाही  के  दोन
 ing  the  Last  Quarter  ह  51-52

 में  ्
 Chinese  Statement  at  ECAFE

 8899  कोलम्बो  में  हुए  aa  में
 Session  in  Colombo  regarding

 महासागर  में  बड़ी  शक्तियों  get  Super  Powers  adding  tension
 तनाव  बढ़ाने  के  बारे में  चीन  sr  in  Indian  Ocean  .  e  ्  52

 qa  sy

 8900  बिजलीਂ  की  कटौती  के  are  sian  Hampering  of  Production  of

 heavy  Industrics  in  West
 बंगाल  में  भारी  डोंगों  के  eae Ke Sa|  Bengal  due  to  Powcr  Cut  52-53
 में  बाधा

 Proposa]  for  Tractor  Factory 8901  पश्चिम  बंगाल  में  ट्विटर  के
 in  Purila,  West  Bengal  53

 कारखाने  का  प्रस्ताव

 Talks  "bald  on  tLreatened 890;  रेलवे  कर्मचारियों  द्वारा  दी  गई  हड़ताल
 strike  by  परि; 1एघपाा  en  ७

 की  धमकी  के  बारे में  वार्ता  53

 8903  ब्रिटन  द्वारा  मोरिशयस  को  दिए  बचन  Facilities  fur  U.S.  Base  at  Diego
 Garclain  Violation  of  British

 के  उल्लंघन  में  डिएगो  गादिया  में
 Und  rtaking  to  Muriitics  53754

 अमरीकीਂ  ag  के  लिए  सुविधायें

 8904  बिहार में  बाक्साइट  का  उत्पादन  Buaxite  Production  in  Bihar  54

 8905  रांची  में  एल्यूमिनियम  क्रारखाना  Aluminium  Factory  in  Ranchi  55

 Foreign  Exchange  d  fic 8906  इस्पात  के  आश त  के  बारे  में
 Stecl  Import

 ulty
 is |

 मुद्रा  संबंधी  कठिनाई  55

 8907  हिमाचल  प्रदेश  में  खनिज  निक्षेप  Mineral  Deposits  in  Himachal
 Pradesh  *  ह  55

 8908  मूल्य  सूचकांक  तेयार  करने  का  Basis  for  preparation  of  vice
 Ind«x  e  56

 आधार

 8909  किशना  दिल्ली  से  प्रप्त  ज्ञापन  Memorandum  from  Kirana
 Committee,  Delhi  56

 (vi)



 (  पारी  )  [WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  रहे  सख्या  a ओष्ठ
 विषय Nos  SUBJECT  PAGES

 Grants  to  Rajasthan  for  Family 8910  को  चौथी  योजना  में  पा  रवा र
 Fourth

 नियोजन  के  लिए  अनान  Plan
 Planning  during

 .  56-57

 8911  साफ्ट  कॉम  का  मलय  Price  of  Soft  Coke  e  57

 8912  हैवी  इंजोनिर्यांएंग  fro  तथा
 Merger  of  HEIL  and  BHEL  57-58

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड

 का  विलय

 8913
 पैट्रोलियम

 गस  के  मुकाबले  में  कोयला  Coal  Gas  more  economical

 Ta  ब
 than  Petroleum  Gas  58 सस्ता  होना

 R  egistered VAS  Factorie  नक 8914  देश  में  पंजी फरत  करखा नं  countr ry  try
 in  the

 5

 8915  ग्रामीण  नगरीय  क्षेत्रों  में  डीलरों  Ratio  of  Doctors  and  poupulation
 in  rural  and  urban  areas  58-59 और  wade  के  बीच  अनुपात

 8616  परिवार  नियोजन  वाय  क्रमों  वा  Target  of  Statewise  Family
 Planni  x

 Operations  59-60 लक्ष्य

 8917  रूरकेला  दुर्गापुर  और  भिलाई  Capacity  of  Rourkela,
 Durga-

 संयंत्रों  की  क्षमता  pur  and  Bhilai  60-61

 61 8918  इंडियन  आयरन  एंड  स्टोल  कम्पनी  IISCO  Ropeway

 व  हज्ज  मांग

 8919  आपवादिक  ग  निरोधक  दवाइयों  के  Research  in  Ayurvedic  Con-
 trace;  tive  medicines  o  62

 बारे  में  अनस धान

 8920  विलीन  अस्पताल  दिल्ली  द्वारा  Facilities  ty  patients  by
 Willing: don  Hospital,  Delhi  2

 रोगियों  को  दो  गई  सुविधाएं

 8921  विलिंग्डन  अस्पताल  में  दवाइयों  और  Shortage  of  medicine  and  Surgi-

 शल्य  उपकरणों  की  कमी  in  Willingdon
 Hospital,  New  Delhi  ह  62

 8922  देश  के  सरकारी  अस्पतालों  में  vat  की  Appointment  of  nurses  in  Govern-
 ment  Hospitals  63

 नियुक्ति

 8923  सूत पू तर  सैनिकों  a  रोजगार  od  के  States  to  provide  jobs  to  ex-
 servicemen  .  63

 लिए  ara वा  ही

 पादन  Product  mix  of  wagon  manu- 8924  ब्यान  निर्माण  एककों  का

 मिश्र  facturing  units  63-65

 Production  target
 of  Jesscp  65 8925  1974-75  में  जीप  एंड  कम्पनी  का

 &  Co  AL  Val mpai  ny  in  19747 “75
 eat Stiitend  meq

 Mass  retrenchment  in  Direct-
 25  111  {  में  बड़  orate  General  Border  Roads

 पहचान  पर  छंटनी
 65-66

 (vii)



 AY
 प्रश्नों

 के  लिखित
 )/WRI  ITEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS--  Contd

 अता ०  धन  साया  पीठ
 विषय Nos  SUBJECT  PAGES

 Use  of  Sophisticated  operational 8927  सरकारी  उपक्रमों  के  कायम-निष्पादन  में

 सुधार  लान ेके  आधुनिकतम
 Research  techniques  to  imp-

 कत
 rove  performance  of  Public

 परिचालन  अनुसंधान  तकनीकी  underiakings  6
 उपयोग

 8928  राजस्थान  लिग्नाइट  निक्षेपों  al  Exploration  of  Lignite
 deposits in  Rajasthan  6  7 निकाला  जाना

 8929  लौह  अयस्क  से  गुटके  के  रू+  में  इस्पात  Iron  ore  peilet  making  plant  67

 बनाने  का  का रखना

 8930  इस्पात  कारखाने  में  Investment  In  Vijayanagar

 नाश
 Steel  Plant  67-68

 8931
 आई  To  सी ०  डी०  आपरेशनों से  Cancer  due  to  Contraceptives

 केसर
 in  LUCD  Operations  68

 Tests  to  detec 8932  कसर  के  कीडों  का  पता  लगाने  के  लिय  811  01005  Germs  68

 परीक्षण

 3  1  Production  ar
 ind  Reguites

 8933  इस्पात  का  उत्पादन  तथा  उसकी  मांग
 ments.  चक  -60

 8934  हैवीਂ  इंजीनियरंग  कार्पोरेशन  लि०  Increase  in  Pro  auctio Hictioy n  of  HEC,
 Ranchi  69-70 रांची  के  उत्पादन  में  विधि

 8935  तर्कों  द्वारा  सस्ती  कीमत  पर  कोयले  की  Gheaper  ८ 0
 al  transportation

 ढलाई  by  70

 Coal  Mines 8936  कलकत्ता  में  कोल  माइन्स  आधा  रिटी  tta
 Authority  Hs

 ऑफ  इंडिया  का  मुख्यालय
 ink  ि  7०-77

 Off  loading  of  Struc a  eee  uct  tural  Fabri- 8937  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची
 cation  jobs  by  HEC,  Ranchi

 द्वारा  at  बनान ेके  काय  को  ्

 स्वय  न  करना

 8938  देश में  ऑयवंदिक  चिकित्सा  कॉलेज  Ayurvedic  Medical  Colleges  in
 the  Country  क  प्रा

 Research  for  after  effects  of 8939  नसबंदी  के  परवर्ती  प्रभावों  के  arty

 अनुसंधान
 Vasce  tomy  71-72

 8940  पश्चिम  बंगाल  में  हैवी  मशीन  बिल्डिंग  Project  Report  on  Heavy
 Machine  Building

 Plant
 in

 प्लांट  क्  पटबीजना  प्रतिवेदन
 West  Bengal  e  72

 8941  जस  एंड  कम्पनी  के  उत्पादन  में  Diversification  of  Production  in
 Jessop  and  Co  e  क  72 विविधीकरण

 8942  विश्व  कर्मा  जानती
 Vishwakarma  Jayanti  e  72-73

 8943  इंडिया  नई  दिल्ली  पर  प्रज्वलित  Expenditure  on  Amar  Jawan
 Jyoti  at  India  Gate  New

 अमर  जवान  ज्योति  पर  व्यय  Delhi  73

 (  viii)



 geal  के  लिखित  जारी )  /  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  To  सख्या  पीठ
 विषय  QrrarcorT U.  Q.  Nos  WUDNEVLL  PAGES

 944  कोयला  खानों  में  आकस्मिक  श्रमिक  Casual  Labourers  in  Coal
 Mines  क  73

 8945  श्रम
 कानूनों  के

 उल्लंघन  के  आरोप  में  Withdrawal  of
 Toay  prosecution
 Launcned  for ched  violation  of

 चलाया  गये  मुकदमों  का  वापस  Labour  Laws  e  73
 लिया  Wei

 8946  श्रम  अधिकारों  के  प्रशिक्षण  Training  Course  for  sabour
 Officers  चि  e

 पाठ्यक्रम  73-74

 8947  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  द्वारो  Refresher  Course  by  Indian
 Institute  of  Labour  Studies  74

 पशुचर्या  पाठयक्रम

 8948  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  में  Postings  in  Indian  Institute  of
 Labour  Studies  e  थ  74-75 नीय  शक्तियों

 between 8949  डियागो  गाया  द्वीप  के  बारे  में  ब्रिटेनਂ  Agreement  Britain

 aia  राज्य  अमेरिका  के  बीच
 and  USA  on

 Diego
 Garcia

 Island  75
 समझौता

 8950  अफ्रीकी  देशों  द्वारा  भारतीयों  का  Expulsion  of  Indians  by  African
 Countries  75-76 निष्कासन

 8951  ब्रिटेन  और  कनाडा में  भा  राज्य  Indian  Doctors  and  Nurses  in

 नस
 USA,  UK  and  Canada  76 डाक्टर  एव

 8952  देश  में  विभिन्न  अधिकरणों  दारा  Leprosy  Hospitals  run  by]
 various  Authorities  in  coun- चलाया  जा  रहे  कुष्ठ  रोगियों  के
 try  76-78

 अस्पताल

 8953  डियागो  गोलियों  दीप  के  बारे  में  Violation  by  U.K.  of  Under-
 taking  given  to  Mauritius मारीशस  को  दि  गय  आश्वासन  का
 regarding  Diego  Gercia

 ब्रिटेन  द्वारा  उल्लंघन  Island  78

 Statues  of  Martyrs  taken  away 8954  भारत-पाक  संघ  के  दौरान  शहीदों  की
 by  rin  Ind  -

 प्रतिमाओं  को  पो  पिस्तान  द्वारा  उठा  Pak  Conflict
 ले  जाया  जाना

 78

 Strike  in  Delhi  ‘Cloth  Mills 8955  दिल्ली  क्लाथ  मिलत  और  उसके  अवगत
 अन्य  कारखानों  में  हड़ताल

 and  its  Factories  79

 8956  श्रमिक  हड़तालों  को  रोकने  के  लिय  Measures  to  Avert  labour
 Strikes  80

 कायदा ही

 8957  ATT  तथा  मंच  सैनिकों  के  गीतों  Employment  to  Disabled  Soldi-

 को  रोजगार
 ers  and  Dependents  of

 -~ led  Soldiers  .  80

 8958  कोयली  खान  प्राधिकरण  और  ot  Intake  of  S.C.  and  S.T.  candi- भा  रता  य
 datesin  GMA  and  SAIL  80-81

 इस्पात
 मरा

 टीकरण  fro  में  Aaa मनुपुत्र
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों  की  भर्ती

 (ix)



 के  लिखित
 उत्तर--जारी  [WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  ४ ' हू ५  सख्या  bh
 U.Q  निचय  SUBJECT  PAGES

 Tr 8959  राउरकेला
 2  |

 इस्पात  क  च्च्  ig  से
 Flat

 products
 from  Rourkela  81

 फ्लैट  Sats
 Ste  1]  ant

 8960  पश्चिम  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों में  रोलिंग  Rolling  Mills  in  backward  21085

 मिलें
 of  West  Bengal  81-82

 8961  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  का  Shifting  of  Indian  Institute  of

 पुना  को  स्थानान्तरण
 Labour  Studies  to  Poona  82

 8962
 युरोप

 में  भारतीय  प्रवासियों  की  संख्या  Increase  in  Indian  Immigrants

 में  वृद्धि
 to  Europe  82

 8964  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  Payment  of  monthly  Salary  to

 (Ad  Hoc)  C.G.H.S.
 Doctors

 डाक्टरों  को  मासिक  in  Delhi
 वतन  का  भुगतान

 85

 8965  मिलावट  के  दोष  के  आजीवन  Bill  passed  by  State  Legislatur«
 suggesting  Life  Imprison- कारावास  का  दण्ड  देने  राज्य  ment  for  Adulteration

 विधान  मंडल  द्वारा  पारित  विधेयक  Charges  .  83-84

 8966  स्टील  अथारिटी  आफ  इडिया  और  Offices  of  SAIL  and  CMA  in
 Hotels  84-85 कोल  माइनिंग  अथारिटी के  होटलों

 में  स्थित  कार्यालय

 8967  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  wat  कों  Centr.  |  Assistance  provided  to
 State  and  Union  Territories

 परिवार  नियोजन  योजनाओं  के  for  nily  Planning  Schemes  85
 लिये  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता

 Worke  due 8968  हज़रत  में  बिजली  की  कमी  की  वजह
 to

 ndcred  jobless
 shortage

 से  श्रमिकों  का  बेरोजगार  (  जॉन  power  In
 Gujarat  85

 8969  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  Improvement  in  relation  amon-
 gst  India,  Bangaladesh  and

 के  बीच  संबधों  में  सुधार  Pakistan  86

 8970  दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  Durgapur  Alloy  Steel  Plant  86

 8971  संबधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस्पात  Supply  of  Power  to  Steel

 कारखानों  को  बिजली  सप्लाई
 Plants  by  respective  States  85-87

 897  कर्मचारियों  और  मालिकों  द्वारा  Raise  in  E.P.F.  Contributions
 nia

 by  Emr ploy  eesand  Employers  87 संचारी  भविष्य  निधि  के  अंशदानों

 में  वृद्धि  करना

 Opening  of  New  Coal  Areas  87 8993  नये  कोयला  क्षेत्रों  का  खोल  जाना

 Accidentsin  various  Coal  Mines  88
 8974  विभिन्न  किया  खानों  में  हई  दघंटनाये

 8975  इस्पात  सारी  का  व्यवसाय  करने  वालेਂ
 Bogus  Enterprises  dealing  in

 Steel  Scrap  88-89
 नकली  उद्यम

 (x)



 wet  के  लिखित  जारी  )  (WRITTEN  ANSWERS  TO

 अता ०  संद्या  qe
 U.Q.  Nos,  विषय  SUBJECT  PAGES

 8976  Alleged  Int  er  वत Cr  WU  nion  Rivalries में  कथित  अंत संघ ोय
 in  Rourkela

 देवता  89

 8977  इस  वह  शिविर  समायोजन  कार्यक्रम  Plan  to  Popularise  Family
 को  लोक  प्रिय  बनाने  की  योजना  Planning  Programme  this

 year  89
 Chinese 8978  डियागो  गार्सिया  में  ब्रिटिश-अमरीका  Support  to  An  glo.

 ag  को  चीन  at  समान
 American  have  in

 Diego Garcia  89
 8979  Health  and  Family  Planning SRT  और  नगर  हवेली  में  स्वास्थ्य

 आर  परिवार  नियोजन  केन्द्र  Haveli
 Centres  in  Dadra  and

 Nagar  go
 8980  एल्युमिनियम स  काश खान  पला मा उं  Aluminium  Factory  in

 Plamau District,  Bihar  go
 8981  बोनस  अधिनियम  का  संशोधन  Amendment  of  Bonus  Act  go

 8982  Bauxite  Mine  area  in  Chota-
 छोटा  नागपुर  में  बाक्साइट  खान  का

 nagpur क्षेत्र  go-g!

 8983  नवेली  लिग्नाइट  परियोजना  के  लिये  Amount  sanctioned for  Neyveli
 Lign.  tCOrr  qyect  कि  gt स्वीकृत

 8984  मध्य  प्रदेश  में  काबन  इशांत  संयत्र  Carbon  Steel  Plant  in  Madhya
 Pradesh  क  |  92

 8985  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लि०  द्वारा  Production  of  Thermal  sets  by
 BHEL  ry  .  92 कमल  सेटों  का  Seq

 tex 8686  fara  राष्ट्रों  के  लिये
 आर्थिक

 चादर  Document  ar  ding in  reg  ‘An  Eco-
 nomic  Chepter  for  poor इकोनोमिक  चाटकर  फार  Nations’  by  Non

 n-Aligned नेशन्स  )  के  संबध  में  गट-निरपेक्ष  Countries  92-93
 देशों  द्वारा  दस्तावेज

 8987  कम-दर  में  Fall  in  Birt]:  Rate  93-94

 8988  परिवार  नियोजन  को  बढ़ा  दे  Population  project  to  Intensity
 Family  Planning  94-95 लिये

 8989  जापानी  सहयोग  A  एच०एम०टी०  की  Agreement  for  increase  in  Pro-
 wen a  duction  of  HMT  Watches

 घड़ियों  के  Sed  दिन में  विधि  करने  with  Japanese  Collaboration  95
 लिए  करर

 8990  देश में  खाद्य  पदार्थों में  को  aa  वालो  Survey  Carried  out  by-Govern-

 मिलावट  के  बारे  में  सभ्यता  द्वार
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण  )

 LOK
 SABHA  DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 2  1974/12  वैशाख  1896

 Thursday,  May  2,  1974/Vaisakha  12,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 ee  es  ee  ee  ee  re  ee

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  J

 काल  के  निलम्बन  के  बारे  में

 RE.  SUSPENSION  OF  QUESTION  HOUR

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Hon’ble  Speaker,  Gorge  Fernandes
 has  been  arrested.

 श्री  ए०  के ०  एस०  इसहाक  प्रप्त  काल  समाप्त  हो  लेने  दीजिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Hon’ble  Speaker,  I,  under  the  Rule  388...
 (Interruptions)

 के०  लक प्पा  :  हम  भी  व्यवस्था  सम्बन्धी  seq  उठायेंगे  ।  उन  नियमों  का Q
 पालन  करना  चाहिए  )

 डाया  आप  सब  बैठ  जाइए  । अध्यक्ष  महोदय

 प्रोफेसर  मघ  दावत  :  प्रश्नकाल  निलंबित  बहन  दिया  जाए  और  सदन  को  श्री  जारज

 फर्नाडिस  की  रफ्तार  के  मामले  पर  मैच  करने  दी  छाएं  ।  हसने  औपचारिक  सूचना
 दी  है  fe  प्रश्न  काल  समाप्त  करक  इस  मामल  पर  चरना  की  जाए ।

 मध्यक  महोदय  :  sat  बेठ  जाइए  |

 प्रोफेसर  मधु  आपको  प्रश्न  काल  समाप्त  के  सम्बन्ध  में  सपना
 प्राप्त  हुई  os  था  नहीं  ?

 i 11"
 अध्यक्ष  मेरा  आप  सब  से  अनुरोध  है  कि  ना  s

 हाए |

 Why  all  of  you  speak  simultaneously.

 ~
 फ प्रोफेसर  मधु  अप  रुपया  उन  नाम  बोलिए  fad  सूचना  दी  हमने  सूचना

 दी  हैं  कि  प्रश्न  कॉल  निलंबित  कर  दिया  उस  सूचना  का  क्या

 2--  18  LSS  (ND/74



 Re.  Susp:nsion  of  Question  Hour  May  2,  1974

 ल ि  घिन डड  ट  का

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Hon’ble  Speaker,  we  have  given  notices.  You  have
 a  right  to  consider  and  reject  them  but  you  should  hear  us  first.

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बेठ  यदि  आप  सब  खड़े  होकर  एके  बोलना  प्रारंभ

 कर  देत  हें  तो  मेँ  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  सुन  नहीं  आप  प्रतिदिन  ऐसा  we

 यदि  आप  सब  खड़े  होकर  बोलत  हैं  तो  किसी  भो  व्यक्ति  के  लिए  इतने  लोगों  को  एक
 समय  पर  सुन  पाना  कठिन  होगा  ।  में  कायंवाही  को  ata  नहीं  सकता  है  ।

 श्री  के०  अध्यक्ष  उन्हें  नियमों  का  पालन  करना  चाहिए  ।  आप  प्रश्न

 काल  के  दौरान  इसकी  अनुमति  किस  प्रकार  देंगे  ?  वे  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सकते  ।

 व  प्रक्रिया  नियमों  का  पालन  क्यों  नहीं  करते  ?

 remarks  or Mr.  Speaker:  The  problem  is  not  solved  by  passing  unwelcome

 shouting  at  each  other.  They  have  given  notice  of  a  motion  and  it  is  before  me.  It  is

 surprising  that  neither  this  side  nor  that  side  know  about  that  which  is  coming  up.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  If  you  give  an  opportunity  they  will  listen  and
 come  to  know  about  it.

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  :  वे  प्रश्न  काल  के  दौरान  इसे  नहीं  उठा  सकते  |

 श्री  के०  लंक प्पा  :  जब  तक  प्रक्रिया  नियमों  का  पालन  नहीं  होता  हम  इसकी  अनुमति

 नहीं  आप  इसकी  अनुमति  किस  प्रकार  दे  सकते  वे  सदन  के  काय  संचालन  संबंधी

 नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे  ह्  आप  कृपया  सदन  का  किये  प्रक्रिया  नियमों  के  अनुसार
 चलाइए  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सदन  के  हित  में  नहीं  है  ।  यदि  सदन  के  समक्ष  कुछ  आता  है  और

 पेदा  किया  जाता  है  तो  आपको  उसका  विरोध  करन  का  अधिकार  शोर  मचाने  से  हमारा

 कुछ  नहीं  बनेंगा |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Hon’ble  Speaker,  under  Rule  32  first  hour  will  be
 for  questions  and  answers.  This  is  Rule  32.

 Mr.  Speaker  :  Now,  you  have  started  this.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  I  have  given  notice  of  a  motion  under  Rule  388  that

 question  hour  should  be  suspended  to-day  and  house  should  discuss  the  serious  situa-
 tion  arising  out  of  the  arrest  of  Shri  George  Fernandes  at  3  A.  M.  (Interruptions)
 Hon’ble  Speaker,  ‘Shri  Barua,  Shri  Sarkar’  and  other  members  of  the  action  com-
 mittee  have  been  arrested  along  with  Shri  George  Fernandes.  They  were  scheduled
 to  meet  Railway  Minister  at  10  A.M.  to-day.  Arresting  their  leaders  before  meeting
 is  provocating  to  the  Railway  employees  to  go  on  strike.  On  one  side  Government  is

 trying  to  avert  this  strike.  Government  by  its  publicity  media  is  telling  the  people  that
 the  strike  will  disturb  the  economy  and  serious  consequences  will  follow.  On  the
 other  hand  leaders  of  Railway  employees  have  been  arrested  under  M.I.S.A.  Besides
 misusing  the  M.I.S.A.,  efforts  have  also  been  made  to  break  the  negotiations  to  be
 held  with  the  Railway  Minister.  I  consider  it  as  a  serious  matter.  You  should  provide
 us  with  an  opportunity  to  discuss  the  matter  for  immediatetly  debate.  That  is  why  I
 have  asked  your  permission.

 Hon’ble  Speaker,  1  know  this  to  be  an  extra  ordinary  method.  But  extraordinary
 method  had  to  be  used  in  an  extraordinary  situation.  Kindly  permit  us  to  debate  this
 matter  immediately  by  suspending  the  question  hour  (/त/रधप्रकणड) .
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 i  move

 this  house  do  suspend  rule  32  of  the  Rules  of  Procedure  and  con-
 duct  of  Business  in  Lok  Sabha,  in  so  far  as  it  provides  for  the  first  hour  of  the

 sitting  being  made  available  for  the  asking  and  answering  of  questions,  in  its

 application  to  the  motions  for  discussion  on  the  situation  arising  out  of  arrest  of
 Shri  George  Fernandes  and  other  leaders  of  Railway  employee

 अध्यक्ष
 महोदय :

 आप
 सबसे

 मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  बेठ  यह  प्रस्ताव  नियम

 388  के  अंतगर्त  है  और  एसा  ही  एक  प्रस्ताव  प्रोफेसर  aq  दण्डवत
 ने

 दिया  हैं ।  पट पहल

 प्रस्ताव  को  पेश  किया  जाता  है  ।  मेरे  विचार  में  दोनों  प्रस्ताव  एक  समाज  हैं  ।  इसका  अभिप्राय

 है  कि  नियम  32  स्थगित  करके  प्रश्न  ata  निलंबित  कर  दिया  जाए  और  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  जाए

 प्रस्ताव  इस  प्रकार  है

 कर्मचारियों  के  संघर्ष  संबंधी  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  के
 संयोजक  श्री  ait

 फर्नांडीस  और  समिति  के
 अन्य

 सदस्यों  जो  रेल  मंत्री  से  जाण Qin  बात-चीत

 करन ेके  लिए  मिलने  वाले  गिरफ्तारी  a  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  '

 Shri  M.  Banerjee  Meeting  was  to  be  held  at  10  A.M.  to-day.  Where  is  the
 Home  Minister  responsible  for  arresting  them?

 अध्यक्ष  महोदय  उन्हें  यहां  नहीं  आना  था  ।  )

 संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :
 हमें  नियम  को

 स्थगित  करने  का  कोई

 औचित्य  प्रतीत  नहं  होता  ।  हम  नियम  का  पालन
 करने

 के  पक्ष  में

 प्रोफेसर  मय  दावते  :  शासक  दल  के  सदस्य  इसको  एसा  रूप  दे  रहे  ह  जसे
 व्यक्ति यह  मामला  एक  ही  व्यक्ति  श्री  जाज  फर्नान्डिज  से  संबंधित  है  हमारा

 किस

 विशेष  से  संबंध
 नहीं  हैं  ।  श्री  ant  फर्नान्डिज  रेल  कर्मचारियों  के  संघर्ष  संबंधी  राष्ट्रीय

 समन्वय  समिति  के  संयोजक  el

 अध्यक्ष  महोदय  अब  मं  सदन  क  समक्ष  श्री  वाजपयी  और  श्री  दण्डवत  का  प्रस्ताव

 रखना  |

 Shri  Ramavatar  Shastri:  What  was  the  necessity  of  arresting  Shri  George
 Fernandes  during  night?

 श्री  ई०  सोनिया :  श्री  वाजपेयी  ने  एक  प्रस्ताव  पेदा  किया
 जो

 सदन  के  समक्ष है  1
 आप  इस  प्रस्ताव  पर  सदस्यों  का  मत  लीजिए  :  जो  कि  सदन  के  समक्ष  श्री  जाज

 फर्नान्डिज  की  गिरफ्तारी  एक  अत्यंत  गंभीर  स्थिति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  प्रस्ताव
 को  सदन के  समक्ष  रखे  जाने के  पश्चात  ही  इस  पर पर

 विवाद  का  प्रश्न  उठेगा  |

 शी  बसंत  साठे  :  as  प्रस्ताव  व्यवस्था  के  अनुकूल  नहीं  यह  किस
 नियम  के  अंतगर्त

 पदा  किया  जा  रहा  आप  किस  नियम  के  oN ANT  इसकी  अनुमति  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय :  यदि
 आदरणीय  सदस्य  ऐसा  करते  रहे  तो  सदन  के

 समक्ष  कोई
 प्रस्ताव

 नहीं  होगा
 ।  सदन  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  तो  आने  दीजिए  ।

 अब  मैँ  सदन  के  समक्ष

 प्रस्ताव  पेश  करता हूं



 Re.
 Suspension

 of  Quesnson  Hour  Vaisakha  2  1896  (Saka)

 ore  oe  ae

 श्री
 अदल  वाजपेयी

 :
 aa  प्रस्ताव  देश  फिया

 और
 आदरणीय

 संसदीय
 कायें

 मंत्री  ने
 इसपर

 आपत्ति  उठाई है
 ।  सदन  दवारा  इस  पर

 नींद  लेने  से  पब ६  सदस्यों  के  विचार

 प्रस्तुत  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  जाए  |

 Mr.  Speaker:  If  you  want  a  discussion,  let  it  be  started.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 :  Hon’ble  Speaker,  kindly  understand  our  intentior

 We  want  that  Shri  George  Fernandes  should  be  released  forthwith.  Other  arrested
 leaders  should  also  be  freed  so  that  they  may  participate  in  the  meeting  which  is  going
 to  take  place  with  Railway  Minister  so  that  a  way  out  may  be  found  for  averting  the
 strike.  That  is  the  purpose  of  bringing  this  motion.  We  do  not  want  to  disturb  the
 business  of  the  House  not  do  we  intend  to  avoid  the  question  hour  but  there  should
 be  somebody  to  say  that  those  leaders  are  being  released

 श्री  क्योतिमेय  बसु  :
 बात  यह  है  कि  हम  इस  fear  में  अथक  प्रयास

 कब  रहे
 हूँ  कि

 रल

 हडताल
 न  रेल

 मंत्री  ने  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था  खुले  मन
 से

 विचार  के  लिए  तयार  और  हम  भो  अपनो  ओर  से  जोरदार  प्रयास  कर  रहे  हैं
 कि  रल

 हडताल
 न  परन्तु  इसे  बीच  उन्होंनें  गह  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  एक  गुप्त

 परिपत्र  क  आघार  पर  सभी  नेताओं
 और  रेल  कर्मचारियों

 को  गिरफ्तारी  हेतू  एक  जाल

 दिया  है  ।  आज  3  बजे  सरकार  ने  उनके  मुख्य  नेता  श्री  जानें  फर्नान्डिज  और  श्री
 थ श्री  श्री  चौधरो  जसे  अन्यਂ  कई  व्यक्तियों  को  चप  चाप  से  गिरफ्तार  कर  लिया

 पलिस  सुबह-सुबह  कुछ  लोगों  की  तलाश  में  हमार  दल  क  कार्यालय  आई

 हम  जानना  चाहत  कि  क्या  सरकार  झाड़े  को
 रोकना

 अथवा  हडताल  को  निपटाना  चाहती

 है  अथवा  सरकार  चाहती  है  कि  में  मांग
 करता  हूं  कि  सभो  गिरफ्तार

 व्यक्तियों  को  तत्काल  रिहा  करक  वार्ता
 पुनः  शुरू  की  जाए  ताकि  रल  हडताल  न  होने  पाए

 जो  कि  कर्मचारियों  एवं  लाखों  लोगों  लिए  बहुत  बडी  बात  होगी  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास
 मुंशी

 :  मेरा  यही  निवेदन  ैं
 कि  पहल  जेब  कभी  हमार  देश  में

 एसो  गम्भीर  परिस्थिति  far  हुई  है  हमने  खां  है  कि  आपने  स्थिति  को  गम्भीरता  फर  चर्चा

 करन  की  अनुमति  दी  है

 मं  निवेदन  वासता  हूं  कि  सदस्यों  को  प्रश्न  काल  पश्चात  इस
 मामले

 को  इस  प्रकार

 उठाना  चाहिए  फि
 समूह  सदन

 ध्यान  इस  और
 अकृष्ट  हो  सके  q  जो

 तरीका
 अपना

 x
 रहे  हैं  वह  ठीक  नहीं है  ।  मेँ  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  रल  कर्मचारी  मुसीबत  में  Q  और

 वार्ता  चल
 रही  हैः  atte  समूचे  सदन

 की  इच्छा  है  एक  सन्तोष  प्रद  समझौता ||  अथवा

 जेत
 at  हं  और  स परिणाम  सामन  आना

 चाहिए
 |  परन्तु  मैं

 नेता
 को  यंह  नटना

 चाहुंगा
 कि  श्री  फर्नान्डिज  देश  को  उस

 रस्ते
 पर

 नहीं
 ले  जा  रहें  sar  ae  सुरक्षित  रह

 सकता  वह  जानबूझकर  एसी  स्थिति  पदा  कर  रहे ंहैं  जो  कि  और  राष्ट  दोनों  के

 हित  में
 नहीं

 अतः  q  सर कारी  रुख
 को

 समझता  7  और
 उसकी

 सराहना
 करता  काय

 को
 स्थगित

 करके
 AL

 फर्नान्डिज  के

 संबंध
 में  बरबाद  करने

 के  लिए  संसद  के  पास  कोई  समय

 नहीं  रल  मंत्रो  के  साथ  बात
 वीरों

 रने  को
 उन्हें  पूर्ण  स्वतंत्रता  मामला

 mei  नहीं

 उठाया  जा  सरता (  व्यवधान  a  tar  pat  के  ata  कहता
 हुं

 फि  वे
 aes  रहे

 हू  और  राष्ट्र  को  आघात  पहुंचाने  के  प्रयास  कर  रहे  वे  राष्ट्र  के  मित्र  नहीं  हैं  ।

 Mr.  Speaker:  All  questions  could  have  been  covered  but  half  an  hour  has  been
 lost.  What  a  strange  matter  has  been  brought  in  between

 Shri  Satpal  Kapoor:  Thi  ts  question  hour  and  how  this  has  been  brought.  You
 allow  them  दि है 1:44 41408
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 तय

 Mr.  Speaker  :  They  bring  such  new  thing  daily.

 Shri  5,  M.  Banerjee  :  What  will  be  lost  if  there  are  no  questions  one  day

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  यह  प्रजातंत्र  का  दोक प्रस्ताव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्त  रही  ।  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  ।

 शी  इयामनन्दन  मिश्र  :  मेरा  निवेदन  है  कि  सदस्यों  को  सर्वप्रथम  प्रक्रिया के  इस  ्य  की  स्पष्ट

 जानकारी  होनी  चाहिए |  हम  सदनਂ  के  दूसरो  ओर  के  क्षोभ  को  समझते  है  .  .  .

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक :  हमार  अन्दर  वीसा  प्रकार  का  क्षोभ  नहीं  है  ।  कृपया  गम तह  न  होइए  ।

 थी  दयानन्द  मिश्र  आप  बात  क  दौरान  क्यों  बोलत  है  ?

 थी  के०  ART s  :  आप  हमारा  प्रश्न  काल  समाप्त  कर  रहे  है  ।  हम  इसलिए

 रहे है  ।

 श्री  इयामनन्दन
 सिश

 से 2 सदस्यों  के  हाथ  में
 प्रश्न-काल  एक  बहुत  ही  प्रबल

 साधन

 हमें  छोटी
 छोटी

 बातों  में  प्रश्न-काल  को  समाप्त  करने  के  उपाय  नहीं  करने  चाहिये  अत

 हम  इस  बात  से  सहमत मत हैं  कि  इसको  समाप्त  नहीं  करना  किन्तु  यहां  एक
 बहुत  हीਂ  असाधारण  feat  उत्पन्न  हो  गई  हैं  (  व्यवधान  )  इस  समय  जहां  तक  प्रक्रिया

 सम्बन्धी  wat  है  ्  केवल  रहे  तक  देता  हूं  कि  अध्यक्ष  महोदय  को  इस  पर
 विचार

 करना

 इस  मामले  में  हमको  कौन  सी  प्रक्रिया  अपनानी  होगी  ?  दोनों  ओर  a
 केवल

 शोर

 करने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  इसको  समुचित  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  अधीन

 छान  बीन  करनी  होगी  किस्त  हम  इसको  समुचित  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  अनुसार  नहीं
 कर  रहे है  ।

 इस  समय  सदन  जो  प्रक्रिया  अपना  सकता  हैं  वह  कुछ
 इस  प्रकार  आपने  प्रस्ताव  पेश

 करने  की  अनुमति  प्रदान  करन  की
 eat

 की  प्रस्ताव  पाया  कर  fear  गया
 है

 ।  अब  कंवल

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  प्रस्ताव  पर  सोधे  मतदान
 किया

 जाए  अथवा  सदन  के
 इस

 पक्ष  के

 सदस्यों  को  इस  बात  की
 अनुमति

 दी  जाए  कि
 वे  पण  सदन  को  यह  समझा  सकें  कि  इस

 प्रकार  के  असामान्य
 उपाय

 अपनाने  के  क्या  कारण  क्या  इस  पर  सीध  मतदान  किया  जाना

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  आम  राय  है  कि  हड़ताल  विपत्ति जनक  होगी  तथा  इसको  रोकने

 के  लिए  हर  सम्भव  उपाय  किया  जाना  यह  एक  आम  राय  परन्तु  यह  उपाय  ठीक

 ढ़ंग  से  किया s जाना  यदि  as  बात  स्वीकार
 कर

 ली  जाती  है  तो  सदन  क  इस  ओर

 के  पक्ष  का  कहना  है  कि  यह  एक  अत्यन्त  भड़काने  वाला  कदम  सरकार  बल  परीक्षा

 को  प्रेरित  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  जबकि  हम  सब  यह  चाहत ेहै  कि  हड़तालਂ  को  रोका  जाना

 चाहिए  |

 AT:  यह  एक  उपयुक्त  विषय  है  जिस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  तथा  सदन  के

 इस  पक्ष
 को  अनुमति

 ay  जानी
 चाहिए

 कि  वह  पुणे  सदन  को  इस  प्रकार के  प्रस्ताव  को
 औचित्य  के  बारे  में  अवगत  कराय े।

 Mr.  Speaker:  May  I  give  you  one  advice?  We  have  already  wasted  half  an

 continue  the  whole  hour  will  defunct.
 hour  of  question  hour  which  is  of  one  hour’s  duration  and  if  such  thing  is  allowed  to

 Shri  S.  M.  Banerjee  ;  What  would  e  loss  if  there  is  no  Question  Hour  one
 day
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 Mr.  Speaker:  If  you  want  that  there  should  be  Question  Hour  then  at  least
 some  part  of  it  should  be  devoted  on  questions,  while  we  have  already  wasted  half
 hour  of  it.  There  is  no  use  of  such  motion  because-  neither  the  question  hour  is  held
 nor  your  purpose  is  served.  Half  an  hour  has  been  wasted  for  nothing.

 Shri  S,  M.  Banerjee:  Mr.  Speaker,  I  request  my  friends...

 श्री  के०  लंक प्पा  आपने  प्रश्न-काल  को  वाद  विवाह  काल  में  परिवर्तित  करने की  अनुमति
 क्या  आप  प्रतिदिन  प्रश्नकाल  को  समाप्त  करना  चाहते  है  तथा  उसको क्यों  प्रदान  की

 वाद  विवाद  काल  में  परिवर्तित  करना  चाहते  कृपया  इस  सम्बन्ध  में  अपना  निर्णय  दें ।
 वे  लोग  प्रतिदिन  इस  कॉल  को  वाद  विवाद  काल  में  परिवर्तित  कर  देंगे ।

 Shri  5.  M.  Banerjee :  I  submit  that  there  is  no  doubt  that  question  hour  is  very
 important.  We  do  wish  that  there  should  be  question  hour.  You  will  notice  that  we
 had  almost  reached  near  decision  on  all  matters.  We  have  worked  hard  upto  one  and
 a  half  and  two  O'clock  in  the  night,  so  that  some  sort  of  agreement  may  be  reached
 and  strike  averted.  I  want  to  make  it  clear  that  we  are  not  habitual  strike  goers
 (Interruptions)

 We  realised  that  an  agreement  was  going  to  be  reached.  Negotiations  were

 going  on‘at  10  Shri  George  Fernandes  and  our  other  friends  S/Shri  P.  N.
 Barua,  N.  Sarkar  and  Chowdhary  were  arrested  to-day  while  we  were  negotiating.

 I  came  to  know They  were  arrested  when  talks  for  reconciliation  were  going  on.
 that  the  warrants  for  the  arrest  of  Shri  George  Fernandes  were  issued  by  the  Delhi
 Administration  and  passed  on  to  the  Govt.  of  U.  P.  who  arrested  Shri  George  Fer-
 nades  at  3.00  O’clock’in  the  morning.  S/Sh.  Barua  and  Sarkar  were  arrested  here.
 When  we  enquired  from  the  Minister  of  Railways  he  showed  his  ignorance.  We
 did  not  find  Shri  Dikshit,  Minister  of  Home  Affairs,  anywhere.  There  is  no  doubt
 that  the  Question  Hour  is  important  but  when  the  economy  of  the  country  is  at

 then  there stake  it  is  more  important.  I  assure  you,  if  no  agreement  is  reached  at
 will  be  cent  per  cent  strike.  All  the  efforts  by  Shri  Dikshit  will  remain  fruitless  and
 all  of  the  Railway  employees  will  go  on  strike.

 श्री  दिनेशचंद्र  गोस्वामी  )  मं  श्री  मिश्र  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हं  फि  इस

 सदन  कीਂ  कार्यवाही  प्रक्रिया  संबंधी  नियमों  के  अनुसार  होनी  अतः  समय  याह
 प्रश्न  है  कि  क्या  नियम  388  के  अंतगर्त  आप  नियम  32  के  अधीन  आने  बाले  प्रशन-काल

 का  निलम्बन  करने  की  शक्ति  रखते  हैं  ।  नियम  388  के  अनुसार  कोई  सदस्य  अध्यक्ष  की

 सम्मति  से  यह  प्रस्ताव  कर  सकेगा  कि  सभा  के  समक्ष  किसी  खास  प्रस्ताव  पर  किसी  नियम  का

 लागू  होना  निलम्बित  कर  दिया  यदि  सदन  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  तो  प्रस्ताव  पर

 कुछ  नियमों  के  अधीन  विचार-विमर्श  किया  जाता  है  और  यदि  सदन  चाह  तो  उस  खास

 प्रस्ताव  पर  बिचार  विम  क
 hay

 बार  में  किसी  नियम  का  लागू  होना  निलम्बित  नार  सकता

 इस  प्रकार  की  बातों  पर  नियम  388  होता  इस  समय  जब  कि  सदन  के  समक्ष

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  यह  नियम  लागू  नहीं  होता  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  इस  समय  सदन  के  समक्ष एक  प्रस्ताव  पेश

 थ्री  दिनेदाचन्द्र  गोस्वामी  :  उदाहरण  स्वरूप  प्रस्ताव  पेदा  करने  के  लिए  समय-सीमा  निर्धारित

 करने  क  बार  में  कुछ  नियम  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैने  ors  प्रस्ताव  पेश  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।  कृपया  आप  अपने

 स्थान  पर  बन  जाएं ॥

 दिने दा चन्द्र  गोस्वामी  :  नियम  388,  नियम  32  के  निलम्बन  की  अनुमति  नहीं  देता

 है  ।
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 1  प्रश्न  काल  के  निलम्बन के  बारे  में 1896

 अध्यक्ष
 :  क्या  में  माननीय  सदस्य

 को  सूचित  करूं  कि  प्रस्ताव  पहल  ही  पेश
 a

 चुका  है  तथा  मैं  ने  श्री  वाजपेयी
 को  प्रस्ताव  पेश  करने की  अनुमति  दी  gl

 मरी
 राय  में

 यदि  आप  इस  प्रकार  क्रायंवाही  करेंग
 और  पूरा  sw

 काल  इस  में  लगा  देंगे  तो  इससे  किसी
 प्रकार  का  लाभ  नहीं  अब  प्रस्ताव  पर  मत  देने  के  लिए

 दीर्घाओं में  कोई  सदस्य  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  दीर्घाओं  से  सदस्य  आ  गय

 श्री  दयोतिमंय  बसु  कया  में  एक  संशोधन  सदा  कर  सकता  हू ं?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  नहीं  |

 Shri  Madhu  Limaye:  I  raise  a  point  of  order  regarding  voting  procedure

 अध्यक्ष  महोदय  :  म॑  नहीं  समझता  की  विभाजन  क  समय  आप  एसा  कर  सकत  gl  मतदान

 पर  विभाजन  दारु  हो  चका

 Shri  Madhu  Limaye:  I  was  already  standing  and  you  did  not  take  notice  of
 me.  I  wished  to  raise  a  point  of  order  before  voting.  You  neither  heard  me  nor  took
 notice  of  me.  It  was  not  my  fault

 अध्यक्ष
 :

 कृपया  अब  जबकि  मत  गणना  पर  विभाजन  हो  रहा  है  यह  नई  प्रथा

 लागू  ने  वीर ॥  में  आपकी  आवाज  नहीं  सुन
 पा

 रहा  हूं  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करे
 ।

 श्री  मधु  क्या  यह  केवल  मतदान  के  बार  में  है
 ?

 Shri  Madhu  Limaye  My  point  of  order  is  regarding  voting  was  already
 standing.  I  wanted  to  stress  that  before  Shri  Vajpayee’s  motion  is  put  to  vote  we
 should  be  given  one  minute  each  to  speak

 अध्यक्ष  क्रुपया  जब  श्री  वाजपयी
 जी

 न  प्रस्ताव  पदा  किया  aa

 |  को  श्री  ज्योतिमंय  श्री  दण्डवते  और  श्री  बनर्जी  की
 बात  सुनी

 कि  |  मैने  उनक  अतिरिक्त  इस  पक्ष  के  दो  सदस्यों  को  भी  समय  दिया  ary  पारी  प्रत्येक  सदस्य

 को  अवसर  दिया

 Shri  Madhu  Limaye  There  is  no  question  of  Party.  We  were  not  heard  |
 wish  to  pass  on  some  information  to  the  House

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 Tere
 यहं  सभा  लोक

 सभा  के  प्रक्रिया
 तथा  काय  संच  itd  सम्बन्धी

 नियमों  का

 नियम  32  जहां तंक  कि  इसमें  सभा  के  प्रथम  घण्ट  को  weal  के  पूछने  और
 उनके

 उत्तर  देने  का  उपबन्ध  निलम्बित  करती  ताकि  श्री  जारज  फ़र्नान्डिस  और  रेल

 कर्मचारियों  के  अन्य  नेताओं  की  शिरफ्तारी  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  चर्चा  करनें  के  प्रस्तावों

 को  लिया  जा  सक े।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  पक्ष  में  40,  विपक्ष  म  125

 The  Lok  Sabha  divided:  Ayes  40;  Noes  125

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ |

 The  Motion  was  negatived.

 te  cg ey



 Oral  Answers  Vaisakha  12,  1896  (Saka)

 ——

 प्र्  ड  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Mr.  Speaker:  Question  No.  Prabodh  Chandra

 hri  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker,  I  have  to  raise  a  point  of  order

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न-काल  के  दौरान  व्यवस्था  सम्बन्धी  war  नहीं  कर  सकत  है

 आएं  Madhu  Limaye:  Mr.  Speaker,  I  want  to  pass  on  you  some  important  infor-
 mation.  It  will  be  worth  while  to  listen  my  point.  It  is  in  the  interest  of  country.
 Piease  allow  me  two  minutes  for  my  point.

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  व्यवस्था  सम्बन्धों  set  नवा नाको  कोई  सवाल  ही  नहीं  sar

 Shri  Madhu  Limaye :  You  have  convened  a  meeting  of  the  Business  Advisory
 Committee  today.  I  propose  that  House  should  be  adjourned  at  once.  1  am  moving  a
 motion,  I  move  a  separate  motion  on  adjournment.

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  निर्णय  कर  लिया  गया

 Shri  Madhu  Limaye  My  motion  is  that  the  proceedings  of  the  House  should
 be  adjourned  now  and  a  meeting  of  the  Business  Advisory  Committee  may  be  con-
 vened  at  once.  My  motion  is  not  regarding  suspension  of  Business

 अध्यक्ष  महोदय  उस  बैठकों  का  समय  पहले  ही  निश्चित  कर  लिया  व्यवस्था

 सम्बन्धी  wea  ही  नहीं  उठता  है  ।

 औषध  निर्माताओं  द्वारा  fears  रखा  जाना

 नें  015.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियमित  सेवा  ga  बतान  की

 कंपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  औषध  निर्माताओं  से  कहा  गया  है  कि  वे  भविष्य में  कच्च  माल को

 विद्युत  और  ईंधन  तथा  श्रमिकों  को  दो  गई  मजूरी  का  लागत  खाता

 और

 यदि  तो  इस  प्रकार क  आद श  का  कया  औचित्य  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कण  जी  et  न्याय

 तथा  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  मे  इस  आशय  की  एक  अधिसूचना  जारी  कर  दी  है

 इस  बात  को
 सुनिश्चित  करना  है  कि  कम्पनी  की  लेखा  पुस्तिकाओं  में  सामग्री

 और  श्रम  का  उपयोग
 करने

 के  बारे  में  सही  रिका  उपलब्ध  हो  ताकि  उनकी  लेखा  परीक्षा

 अच्छी तरह  से  की  जा सक े|

 थी  प्रबोध  चन्द्र
 :  में  यह  जान

 सकता
 हुं  कि  इन  अनुदेशों  को  जारी  करने  से  क्या

 सरकार  उन  लोगों  के  बारे  में  कार्य  वाही  करन  में  समय  हुई  हैं  जो  कि  उनको  जारी  की

 गई  सामग्री  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  है  ?

 छा०  कण  सिंह :  अनुदेश  इस  वर्ष
 केवलਂ  पहली  अप्रैल  से  लागू  हुए  हम  केवल

 एक
 बर्ष  अथवा  15  महीने  की  अवधि  बीत  जाने  के  बाद  ही  इस  बात  का  मुल्यांकन  कर  सकेंगे

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  इससे  यह  अभिप्राय
 नहीं

 कि  सरकार
 को  एक  ag  अथवा

 15  महीनों
 के  लिए  कोई  कार्यवाही  ही  नहीं  करनी  एसी  बहुत  सी  फर्मे  है  जो  कि  औषधियों  के  निर्माण

 हें
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 मौखिक
 उत्तर

 के  लिये  उनको  जारी  किये  गये  कच्चे  माल  के  कोट  का  दुरुपयोग  करते  क्या  संसार  नें

 उन  फर्मों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जिन्होनें  कोटे
 का

 दुरुपयोग
 किया  है  ?  सका  यह

 सत्य  नहीं  कि  सरकार  को  इस  प्रकार  के  कदाचारों  के  विरुद्ध  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 Sto  कण  सिह  ae  प्रश्न
 औषध  निर्माण

 वारन  वाली
 कम्पनियों

 क
 लागत

 रिकार्ड  से
 सम्बन्धित

 मन  जसा
 कि  अपने  उत्तर  में

 बताया  उनपर  अनुदेश  इस  वर्ष  पहली  अप्रेल

 से  लागू  किये  गये  विशिष्ट
 कम्पनियों

 के  सम्बन्ध  में  अन्य  ged  सीधे  पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्रालयਂ  को  सम्बोधित  किये  जाने  वह  मंत्रालय  उनसे  सम्बन्धित

 है  ।

 शी  प्रबोध  चन्द्र  :  मेरा  रन  बच्चे  माल  वा  दुरुपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  मेंने

 स्वयं  एक  शिकायत  भेजी  है  fe  बड़ो  संख्या  में  फर्म  कच्चे  माल  का  दुरुपयोग  कर  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  दो  प्रश्न  पूछ  चुके

 प्रबोध  चन्द्र  मरे  प्रशन  का  कतर  नहीं  दिया  गया  हैं

 डा०  कण  fag  ae
 प्रश्न

 लागत
 रिकार्डों  कम्पनियों  द्वारा  निर्मित  की  जाने  वाली  विभिन्न

 औषधियों  के  लागत  लेखें  के  बारे  में
 यदि  उनका

 कोई  प्रश्न  औषध  निर्माण  करनेवाली
 कम्पनियों  द्वारा  कच्चे  माल  का  दुरुपयोग  करने  के  बार  में  है  तो  उनको  सम्बन्धित  मंत्रालय

 को  इस  बार  में  नोटिस  जारी  करना  चाहिए

 atto  एस०  एम०  बनर्जी :  हाल  ही  में
 उत्तर

 प्रदेश  तथा  अन्य  स्थानों  पर
 हानिकारक

 घियों  का  निर्माण  किये  जाने  का  पता  लगने
 क्या

 मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में यह  बात

 आई  है  कि  कम्पनियां  उचित  रिकार्ड  नहीं  रख  रही  ।  सत्य  तो  यह  है  कि  वे  खातों के
 दो  सेट  रखते

 म॑  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि

 at,  तो  उस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 डा०  कण  fag  लागत-लेख  का  यह  प्रावधान  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  209  की

 उप यारो  के  अन्तर्गत  किया  गया  है  ।  यह  व्यवस्था  यहं  सुनिश्चित  करने
 के

 लिए  को  गई  है  कि  दवाओं  का  थोक  निर्माण  करने
 वाली  कम्पनियां  अपने  लेखे

 रखे  और

 जनशक्ति  आदि  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  दक्षता  लेख  इस
 कारी  से  हमें  सहायता  मिलेगी  किन्तु  जाली  दवाओं  का

 प्रदान
 अलग  इसका  उससे  कोई

 सम्बन्ध  उनका  विनियम  अधिनियमन की  संगत  धारा  के
 अन्तगंत  होना  यदि  उन्होंने

 लेखे  नहीं  रख  तो  हम  उनके  विरुद्ध  _  कार्यवाही
 करते  यहां  में  सदन  के  सामने  यह  स्पष्ट

 कर  दूं  कि  qa  कार्यवाही  सामान्य  लेखा  परीक्षा  लागत  लेखा  परीक्षा
 के

 अतिरिक्त  की  जाती

 है  और  विभिन्न  प्रकार  के
 उद्योगों  पर  दस

 प्रकार  की  लेखा  परीक्षा  करवाने  के  लिए  सरकार  को

 अधिकार  प्राप्त  हाल  ही  में  पहली  अप्रैल  से  यह  बात  थोक  दवाओं  पर  भी  लागू  की  गई
 |

 श्री  वर्मा
 साठ  :  इस  आदेश  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  और
 रिको  रखने  के

 सम्बन्ध
 मं

 कानून  के  वर्तमान  उपबन्धों  को  भी  ध्यान में  रखते  हुए  a
 माननीय

 मंत्री  महोदय  से  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्होनें  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  के  सहयोग  से  या  कम्पनी

 अधिनियम
 के  अन्तर्गत  उन  निर्माता भों

 के  विरुद्ध  कोई
 कार्यवाही

 की  है  जिन्होंने  रिकार्ड  नहीं
 रखे  या  जिन्होंने  कानन  की

 अपेक्षाओं
 के  अनुसार  लागत  लेखा  परीक्षा  नहीं  करवाई  और

 यदि  तो  किन  किन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई
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 डा०  कण  सिंह  :  जसा  da  निवेदन  किया  है  ये  नियम  थोक  दवा  बनाने  वाले  उद्योगों  पर
 इसी  साल  पहली  अप्रैल  से  लागू  किए  गए  हम  एक  साल  बाद  ही  इस  बात  की  जांच
 कर  सकेंगे  कि  उन्होंने  रिकार्ड  रखे  है  या  नहीं  ।  इसलिए  इस  समय  कोई  कार्यवाही  करने  का
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 श्री  वसन्त  साठे  :  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  रिका  रखने  का  उपबन्ध  उस
 नियम  क  अन्तरगत  क्या  कार्यवाही  की  गई

 डा०  कण  यह  एक  अलग  se  है  इस  सम्बन्ध  में  मरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 पाकिस्तान  में  ननकाना  साहेब  को  वेटेकेन  का  दर्जा  देने  और  पाकिस्तान  में  एक  गुरुद्वारा  बोर्ड
 का  गठन  करने  का  प्रस्ताव

 916.  सरदार  स्वरण  सिंह  सोनी :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (3)  var  ब्रदरहुड  इंटरनेशनल  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह
 स्तान  से  अनुरोध  करे  कि  पाकिस्तान  में  सिक्खों  के  एतिहासिक  गुरुद्वारे  की  देखभाल  और
 प्रबन्ध  करने

 के  लिए  एक  गुरूद्वारा  बोड़  गठित  किया  जाये  और  उनकी  यात्रा  के  लिए  सिक्खों

 को
 यात्रा  सम्बन्धी  आसान  सुविधाएं  दी

 क्या  पाकिस्तान  ननकाना  साहब  को  वेटिकन  के  समान  दर्जा  देने  पर  विचार  करने
 के  लिए  dare  है  जिससे  सभी  भक्तजन  अपनी  श्रद्धांजली  अति  कर  और

 यदि  तो  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  किस  प्रकार  arta  स्थापित  करने  का
 सरकार  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  हां  ।  सरकार  स्वयं

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  आवागमन  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रही  है  ताकि

 दोनों  देशों  के  तीर्थयात्री  एक  st  के  यहां  आ-जा  सके  ।  पकिस्तान  इस  विषय  पर  प्राथमिकता

 के  आघार  पर  बात  चीत  करने  को  सहमत  हो  गया  है  जैसा  कि  9  अप्रैल  को  चारों  की

 गई  संयुक्त
 विज्ञप्ति

 में  कहा  गया  हैं  ।

 और  सरकार  a3  उचित  नहीं  समझती  कि  ननकाना  साहेब  को  वैटिकन  का

 दर्जा  देने  के  प्रश्न  को  नग  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  उठाये  ।

 सोनी सरदार  स्वयं  सिह  क्या  में  मंत्री  महोदय  से  यह  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार

 ने  पाकिस्तान  से  यह  अनुरोध  किया हैं  कि  वह  पाकिस्तान में  गुरुद्वारा  जजों  करे

 करे  और  उनका  प्रबन्ध जो  पाकिस्तान  में  सिखों  के  एतिहासिक  गुरुद्वारों  की  tate

 कर  सिखों  के  जो  गुरूद्वारे  पाकिस्तान  में  जिन  att  अवस्था  में  उनकी  मरम्मत

 करन  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  पाकिस्तान  में  गुरुद्वारों  और  सिखों  के  अन्य  धार्मिक  स्थानों  के  रखरखाव

 और  संरक्षण  के  प्रश्न  पर  पाकिस्तान  के  साथ  समय  समय  पर  विचार  किया  गया  है  ।  जसा

 सदन  को  विदित  ही  &  कि  हमने  सभा  को  कई  बार  सूचित  हैं

 कि  पाकिस्तान  में  गुरुद्वारों  और  घार्मिक  स्थानों  संतोषजनक  नहीं  है  ।  हाल

 ही  में  इस  बात  पर  चर्चा  की  गई  है  कि  बंगला  देश  की  तरह  पाकिस्तान  में  एक  गुरुद्वारा

 बोलें  का  गठन  किया  जाय  ताकि  सिख  समुदाय  के  लोग  पाकिस्तान  स्थित  गुरुद्वारों  की  tate
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 कर
 हमारे

 विचार  से  यह  att
 बहुत

 उचित  और
 न्यायसंगत  किन्तु  हम  पाकिस्तान

 कर

 इतिहास
 जानते  है  और  विगत

 में
 उस

 के  दृष्टिकोण
 को  ध्यान  में  रात  हुए  हमें  इस  बात  में  बहुत

 संदेह  है  कि  वह  हमारे  प्रस्ताव को  स्वीकार  करेगा

 सरदार  cant  fag  सोखो
 :

 क्या  में  मंत्री  महोदय  से
 पूछ

 सकता  हूं  कि  सरकार  ननकाना
 agt

 साहब  को  वैटिकन  का  दर्जा  दिलाने  के  लिए  पाकिस्तान  के  साथ  बात  करना  उचित  क्यों  IQ!
 समझती  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  साहब  मुख्य  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मैने
 पहले  ही  इस  प्रश्न  का

 उत्तर
 दे  दिया

 सरकार  ने
 इस

 बात  पर  काफी  विचार  किया
 वर्तमान  परिस्थितियों

 को  ध्यान  में

 रखते  हुए  स्पष्ट  कारणों  से  ननकाना  साहब  को  वेटिकन  का  दर्जा  देने  के  बारें  में  पाकिस्तान
 से  बात  करना  उचित

 नहीं  है  और  पाकिस्तान  से  इस  तरह  की  चर्चा  बिल्कुल  अव्यावहारिक

 होगा  |  स्वतंत्र
 नगीने  के  कारण

 वेटिकन  at  एतिहासिक  महत्व  ननकाना  साहब  को  बेटी
 का  दर्जा  दिलाने  के  समर्थन  में  इस  समानता  तके  देना  संधा  अव्यावहारिक  मेरा

 विचार  है  की  सभा  इसके  आद्ययको  अच्छी  तरह  समझती  है  ।

 Shrimati  Sahodara  Bai  Rai  When  will  the  Indian  prisoners,  who  were  1m-

 prisoned  before  1971  and  kept  in  Pakistan  Jails  be  released  ?

 Mr.  Speaker  How  have  you  brought  this  topic  here?

 Shrimati  Sahodara  Bai  Rai  It  arises  from  the  same  question.  When  would  our

 prisoners  be  released ?

 Mr.  Speaker  This  is  entirely  a  different  question

 Shrimati  Sahodara  Bai  Rai  This  question  arises  from  the  main  question.  When
 will  our  prisoners  who  were  detained  in  Pakistan  Jails  before  1971  would  be  released  7

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  न्र शत  का  मुख्य  प्रश्न  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Darbara  Singh:  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  through  you  if  the

 attempt  will  be  made  to  solve  this  problem  satisfactorily  at  his  level  in  case  of  norma-
 lisation  of  our  relations  with  Pakistan  ?

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  We  are  making  all  out  efforts  in  this  direction  and  we

 would  be  considered
 fully  hope  that  when  we  resume  discussion  for  normalisation  then  all  these  questions

 Shri  Darbara  Singh:  Will  this  item  also  be  included?

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  Certainly

 श्री  दयानन्द  मिश्र  बया  सरकार
 किसी

 समय  एक
 एसा

 वक्तव्य  देगी  जिसमें  यह
 बताया  गया  हो  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  इन  घार्मिक

 स्थानों
 वं  सुरक्षा  और  प्रबन्ध  के

 लिए  और
 भारतीय

 सिखों  को  इन  स्थानों  की  यात्रा  करने  के  लिए  क्या

 की  हैं  ताकि  हमें  पाकिस्तान  स्थित  इन  धार्मिक  स्थानों  की  सुरक्षा  और  प्रबंध  के  बारे  में
 पूरी

 स्थिति  की  जानकारी  मिल  सक े।

 श्री  सर्द  पाल  fag  ou  ort
 सुझाव  पर  कार्यवाही  की  जायेगी  |  हमन  इस  नोट  कर

 लिया  है  ।
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 श्री  एम०
 राम  गोपाल  रेड्डी :  कुछ  समयਂ  पहले  मंत्रो

 महोदय  a  कहां  कि  हालात

 बहुत
 अच्छे  हैं  और  यह  फि  ara  पाकिस्तान  की  यात्रा  कर  सकते  अब  वह  स्थिति  पलट

 रहे है
 और  कहे  रहे है  हम  पृष्ठभमि  जानते  यात्रा  करना  निरापद नहीं  हैं  आदि  .

 अध्यक्ष  महोदय  स्थिति  नहीं  पलट  रहे  है

 भी  एम०  राम
 गोपाल  रेड्डी :  बार  उन्होंन  कहा  कि  स्थिति  aga  अच्छों

 परन्तु  अब  वह  वह  रह ेहैं  कि  स्थिति  इतनी  नहीं

 oma  महोदय  :  जो  बात  उन्होंनें  नहीं  कहीं  है  उसे  उन  पर  आरोपित  नहीं  az

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy:  So  far  as  the  managément  of  Gurudwaras  is  con-
 cerned  the  Hon’ble  Minister  has  said  just  now  that  in  view  of  the  background  of
 Pakistan  he  cannot  give  full  protection  to  the  gurudwaras  but,  at  one  time  he  said
 that  the  conditions  were  good.  How  then  the  condition  has  deteriorated?  I  want  to
 know  whether  Pakistan  extends  such  facilities  to  our  pilgrims  ८

 as  we  provide  to  the
 Pakisiani  pilgrims  visting  Ajmer  Sharif  etc ?

 Mr.  Speaker  You  live  in  Andhra,  so  you  are  not  aware  of  the  condition  We
 live  with  them  so  we  know  the  position

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  Mr.  Speaker  Sir,  I  do  not  know  in  which  connection  I
 said  what  the  Hon’ble  Member  is  reffering  to.  I  have  said  that  so  far  as  the  question

 I of  maintenance  and
 repairs

 of  Gurudwara  is  concerned,  that  is  not  satisfactory.
 have  never  said  that  it  is  good.  It  has  been  our  complaint  throughout  that  Pakistan
 is  not  maintaining  satisfactorily  our  Gurudwaras  and  I  have  said  this  only  just  now.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Ts  it  a  fact  that  the  Pakistan  does  not  allow  any
 pilgrim  other  thana  Sikh?  (उत९/ 015)  Guru  Nanak  Das  was  not  only  a  Sikh
 Guru.  He  is  held  in  highest  esteems  by  the  entire  nation.  Have  our  Govt.  taken  up  this
 matter  with  Pakistan  that  all  the  Indian  should  be  allowed  to  visit  these  places  of

 worship  ?

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  As  the  House  is  aware  now-a-days  no  pilgrims  go
 from  India  to  Pakistan  and  vice  versa,  So  far  as  the  pre  1971  position  is  concerned  this
 is  true  to  some  extent.  Pakistan  did  not  pose  difficulties  so  far  as  Sikh  pilgrims  were
 concerned.  But  whenever  permission  was  sought  for  non-Sikh  pilgrims  there  are
 always  difficulties.  Some  people  did  go,  I  do  not  say  that  no  non-Sikh  went  there  but
 there  were  difficulties  in  getting  permission  for  them

 Meeting  of  Central  Council  of  Health  and  Family  Planning  Council  for  Amendment
 of  Prevention  of  Food  Adulteration  Act

 *919,  Shri  Ramavatar  Shastri  १

 Shri  Madhu  Dandavate  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  Joint  meeting  of  the  Central  Council  of  Health  and  the  Central
 Family  Planning  Council  was  held  in  Delhi  in  the  first  week  of  April

 (b)  if  so,  whether  a  decision  was  taken  in  this  meeting  to  amend  the  Prevention
 of  Food  Adulteration  Act,  1954

 (c)  if  so,  the  outlines  thereof;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कण  और

 गया  है  । एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  द  दे

 सरकार  का  विचार  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण
 अ

 नियम  में  संशोधन  करने

 के  लिए  शीघ्र  ही  एक  विधेयक  पेश  किया  जाए  ।

 विचरण

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  में  संशोधन  उत्  मुख्य  सुझाव  इस  प्रकार  हैं
 :--

 दि  मिलावट  मानव  स्वास्थ्य  के  लिए  क्षति कर  पाई  जाए  तो  आजीवन  कारावास

 के  अधिकतम  दण्ड  देन  की  व्यवस्था  करन  का  विचार  किया  जाय ।

 2.  घटिया  खाद्य  पदार्थों  के
 मामल

 में  जहां  न्यायालय
 इस

 बात  से
 संतुष्ट  a

 किय

 तेयार
 कर

 मानव
 के  सेवन  के  लिए  fafea

 मानकों  के
 अनुरूप

 बनाये  जाने  के  योग्यਂ

 ह  तो  इन्हें  इन  के  मालिक  को
 उससे

 जामिन  के  साथ  अथवा  उनक  बिना
 एक

 बांड
 भरवा

 कर  लौटा
 fear

 जाए  जिससे  उन्हें  यथा निर्दिष्ट  अधिकारियों  की  निगरानी  में  dare
 करा  कर  बेचा  जां  सके  |

 3.  यदि  अपराधी
 अपने  नमूने  का  विश्लेषण  केन्द्रीय  प्रयोगशाला  में  करवाना  चाहता

 हो  तो  न्यायालय  को  आवेदन  करने  के  लिए  समय  की  सीमा  निर्धारित  की  atc

 4.  नमूनों  को  चार  भागों  में  बांदा  जाए  ताकि  एक  भाग  निर्माता  को  दिया  जा  सके  1

 5.  यथा  निर्दिष्ट  स्थानीय  क्षेत्र  अथवा  क्षत्रों  क  एक  या  अधिक  alia  खाद्य

 बाला  खोलने  की  व्यवस्था  हो  ।

 6.  केन्द्रीय  खाद्य  मानक  समिति  में  उपभोक्ता  के  feat  का  प्रतिनिधित्व
 करने

 के  लिए
 दो  प्रतिनिधियों  तथा  कृषि  औद्योगिक  और  वाणिज्य  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  एक
 और  प्रतिनिधि  को  शामिल  किया  जाए ।

 7.  खाद्य
 निरीक्षकों

 द्वारा  पकडे  गय  खाद्य
 पदार्थों

 को  जो  न्यायालयों  को
 मिलावटी

 at

 नेवल  छाप
 वाल  लगे  राज्य  सरकार  को

 सबूत  करने
 या  मालिया  के  खर्चे  पर  नष्ट  करने  के

 आदद  fer  जाएं  जिससे  मानवीय  खाद्य  के  रूप  में  उन के  प्रयोग  को  रोका  जा  सके  ।

 8.
 खाय  निरी  क्षणों

 को  लखा
 पुस्तिकाओं

 अथवा  ata  के  लिए  अन्य  आवश्यक  सामग्री  को

 हिरासत  में  लेने  के  लिए  शक्तियां  दी  जायें

 9.  इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  का  अधिकाधिक

 हाथ  al  |

 10.  नमूनों  लेने
 वाले  अधिकारी  का  फुटकर  विक्रेताओं  निरपराधता  पर

 समाघान  हो
 जाने  की  दशा  में  निर्माता  डीलर  अथवा  वितरक  के  विरुद्ध  जैसा  भी  मामला  सीधे  ही
 मकानों  चलाया  जानों  चाहिए

 11.  ण [घरे  खराब  हो  जाने  वाली  खाद्य  वस्तुओं  जो  खराब  हो  गई  हों  और

 हित  में  जिनकी  बिक्री  कानों  उचित  न  समझा  आय  स्थानीय  अधिकारियों  को

 उनका  निपटान  करने  की  शक्तियाँ  दी  जायें  ।

 ्  गल  tha  react |  KRUMOW  Ul  lal Shri  Ramavatar  Shastri:  Mr.  Speaker,  I  want  t  tion  of  the.  Gov-
 ernment  on  the  11  suggestions  presented  in  th  oint  meeting  of  the  Central  Council
 of  Health  and  the  entral  Family  Planning  ॥  il  for  amendment  of  the  Prevention
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 of  Food  Adulteration  Act  referred.  to  by  the  Hon’ble  Minister  in  his  statement.  Have
 the  Govt.  laid  down  any  policy  after  due  consideration  of  these  suggestions  and  if  so,
 the  details  of  the  policy  ?

 Dr.  Karan  Singh:  Yes  Sir,  it  was  necessary  to  consult  the  State  Governments
 before  introducing  this  Act  in  the  Parliament.  So  we  discussed  this  Act  in  the
 Central  Council  of  Health  and  we  are  drafting  the  bill  after  incorporating  the  views
 expressed  in  the  said  meeting.  Our  policy  would  be  clear  at  that  time.  We  want  that
 some  strict  punishment  should  be  given  for  such  offence  so  that  strict  action  may  be
 taken  against  such  person  who  indulge  in  such  anti-national  activities

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Public  cooperation  is  necessary  for  the  prevention  of
 adulteration.  You  cannot  succeed  in  this  task  without  public  co-operation  So  what
 action  do  you  propose  to  get  public  co-operation  ?  How  would  you  associate  the  pub-
 lic  in  this  task  ?

 Dr.  Karan  Singh:  In  this  connection  we  are  deliberating  with  non-government
 associations  like  Central  Citizens’  Council,  Consumers’  Council  etc  It  is  our  firm
 belief  that  this  Act,  after  its  enactment,  cannot  succeed  without  public  involvement.
 We  will  present  the  details  while  introducing  the  Bill,  whether  some  council  should  be
 established  or  how  the  State  Governments  should  secure  the  public  involvement

 प्रोफेसर  मघ  दण्डवत  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  सदन  जो  विवरण  रखा है  उसकी  धारा

 10  में  कहा गया  है

 ह नमूना ध  लेने  वाले  अधिकारी  का  फुटकर  विक्रेताओं  at  निरपराधता  पर  समाधान

 हो  जाने  की  दशा  में  डीलर  अथवा  वितरक के  जैसा  भी  मामला
 55.0

 सीधे  ही  मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिए  ॥

 इस  धारा  की  पृष्ठभूमि  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहुंगा  कि  क्या  उन्होंन

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  समाचार  पढ़ा  है  कि  न्यायालय
 ने

 मत नमूने  पकड़ने  के  पश्चात  महाराष्ट्र  खाद्य  विभाग  के  विरुद्ध  वारंट  जारी  कर  दिए

 क्या  ऐसे  मामले में  जब  सरकार  स्वयं  ही  इस  दोष  में  अपराधी  है  इया  स्वयं  सरकार  के

 विरुद्ध  आवश्यक  कार्यवाही  की

 डा०  कण  माननीय  सदस्य  ने  जिस  विशेष  मामले  का  उल्लेख  किया  है  उसका  ब्यौरा
 मेरे  पास  नहीं

 प्रोफेसर  AY  दंडवते  :  क्या  सरकार  के
 ध्यान

 में  े  मामले  लाये  जाएं  तो  क्या  सरकार
 सरकारी  विभाग  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी

 डा०  कण  fag  निश्चित  रूप  से  कार्यवाही
 करेगी

 ।  मेरा  विचार  है  कि  कानून  की

 पकड़  से  कोई  भी  नहीं  बच  सकता  चाहे  वह  सरकारी  कमेंचारी  हो  या  कोई  और  ।

 श्री  पील  मोदी  :  प्रश्न  ।

 श्री  ATTo  बी०  स्वामीनाथन :  चूंकि  प्रश्न  काल  दो  से  शुरू  हुआ  था  हमें  प्रश्न
 काल  के  लिए  कुछ  और  समय  जाना  चाहिए ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दुख  है  कि  में  आपकी  बात  नहीं  मान  सकता  ।  प्रश्न  काल

 समाप्त  हुआ  |
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 12  1896  अल्प  सूचना  प्रश्न

 अट  सुचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  विस्ता

 Ho  Fo
 £" ह  संख्या  15.  श्री  बी०  बी०  नायक :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जापान  की  निर्लोन  स्टील  कारपोरेशन  ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 के  इस्पात  उत्पादन  के  विस्तार  के  लिये  लागत  अनुमान  तैयार  किय

 क्या  ये  अनुमान  अधिक  उंच  और

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  और
 खान

 मंत्रो  के ०  डी०  :  जापान के  निप्पन
 स्टील  कारपोल  शन

 ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  इस्पात  कारखान  के  सम्भाव्य

 विस्तार  के  बारे  में  एक  शक्यता  प्रतिवेदन  तैयार  किया  /

 और
 प्रतिवेदन  are  करने  के  कार्य  का  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  की  गई
 कर्णधार

 समिति  द्वारा  इस  प्रतिवेदन  का
 सर्वेक्षण

 किया  जा  रहा  है
 प्रतिवेदन  तथा  उस  पर  कर्णधार  समिति  at  सिफारिशें  मिलने  के  पश्चात  ही  सरकार  की

 प्रतिक्रिया  के  बारे  में  बताया  जा  सकता  है  ।

 श्री  बी०  बी०  नायक  :  क्या  में  माननीय  मंत्री
 महोदय  से  पूछ  सकता

 g
 fe  यह  प्रतिवेदन

 किस  तारीख  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  मंत्रालय  व्य वहा यंता  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  गया  इस  प्रतिवेदन की  संवीक्षा  कब  तक  पुरी  होने  की  संभावना

 श्री  के०  डी०  मालवीय  व्यवहार यता  प्रतिवेदन  पर  सबसे  पहले  कार्यकारी  समिति  को

 विचार  करना है  ।  कार्यकारी  समिति  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  बाद  इस  की  फिर  जांच  की

 जायगी  और  तब  सरकार  इसक  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  करगी । यदि यदि  और  अध्ययन  किए

 गए  इसका  आधिक  मूल्यांकन  भी  करना  होगा

 श्री  बी०  ०  नायक  :  मेंने  यह  पूछा  था  कि  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  गया

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  निशान  स्टील  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  टाटा  इस्पात
 संयंत्र

 दुर्गापुर  के  सम्भावित  विस्तार  के  लिए  व्य वहा यंता  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  और  22  अप्रैल

 1974  को  हुए  कार्यकारी  समिति  की  अंतिम  बैठक  में  इस  प्रतिवेदन  पर  मोटे  तौर  से  विचार

 किया  गया  था  |

 श्री  बी०  बी०  नायक  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  रुसी  प्रवक्ता

 डी

 गोर्डोपोलो  के  वक्तव्य
 को  देखा  है  जो  उन्होनें  बोकारो  और  भिलाई  के  gears  उत्पादन  के  दिया  है

 ?

 बोकारो  और
 भिलाई  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  निष्पादन  में

 हुए
 —  विलम्ब  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  महोदय  टाटा  की
 परियोजना

 रिपोर्ट  पर  निर्णय  लेते
 इस्पात  उत्पादन

 के  प्रश्न  पर  क्षेत्र  वार  विचार  न  गेर
 सरकारी  _  निगमित

 देश  में  इस्पात  की  समग्र  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  gu  विचार  करेंगे  ?

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  इस्पात  उत्पादन  कार्यक्रम
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।  हमारा  विचार  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना क  अंत  तक  अपनी
 खपत  और  आयात  दोनों में  हमारी  स्थिति  बहुत  अच्छी  हो  जायगी ।
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 मैं  ने  रुसी  आर्थिक  सलाहकार  के  किसी  aaron  की  रिपोर्ट  पढ़ी  मुझे  इस  बात  का

 पता  नहीं  है  कि  यह  रिपोर्टे  कहां  तक  सही  है  या  जो  कुछ  रुसी  आधिक  कार  ने  कहां

 है  क्या  ag  इस  रिपोर्ट  में  सही  तौर  पर  कहीं  गई  कुछ  समाचारपत्रों  में  जो  वक्तव्य

 छपा  है  वह  इस  संदर्भ  में  संगत  नहीं  है  ।

 थ्री  के०  मानना
 :

 कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हुं  कि  क्या  जापान  के  साथ
 सहयोग  बाद  इस्पात  की  अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  क्या  होगी ?

 श्री  के०  डॉ०  मालवीय  :  उपलब्ध  ब्योरे  के  अनुसार  निशान  स्टील  कारपोरेशन  ने  20

 लाख  मीटरी  टन  के  वर्तमान स्तर  से  उत्पादन  53  लाख  मीटरी टन  तक  बढ़ाने  की  योजना

 बनाई  यह  योजना  संस्थापना  के  आधार  पर  बनाई  गई  है  जहां  तक  यह  प्रश्न  जैसा  कि

 मैँ  बता  चूका  यह  भी  कार्यकारी  समिति  के  विचाराधीन

 थ्री  इयामनन्दन  मिश्र  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ने  इस  परियोजना  की  जो  रिपोर्ट

 तैयार  की  थी  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगती  और  निशान  स्टील  कारपोरेशन  ने  wr भग  यह
 रिपोर्ट  तैयार  की  है  उस  पर  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  लगेगी  ।  यदि  इस  परियोजना  का  काम

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरा  किया  जाना  है  तो  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  इस  परियोजना  का  काम  समय  सूची  के  अनुसार  चल  रहा  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  अभी  टीका  facie  नहीं  feat  गया  है  ।  इसकी

 ष्ठापित  क्षमता  क्या  होगी  और  इस  समय  में  क्या  क्या  उत्पादन  किया  जायेगा  इनਂ  प्रश्नों  पर

 कार्यकारी  समिति  अभी  बिचार  कर  रही  में  यह  वादा  नहीं  कर  सकता  कि  यह  विस्तार

 कार्य  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  परा  हो  जायेगा  और  योजना  तैयार  हो  जायेगी  ।

 किन्तु  कार्यकारी  समिति  ने  अपनी  दूसरी  और  तीसरी  बैठकें  करनी  हैं  ।
 उसके  पश्चात  में

 सदन  को  कुछ  और  जानकारी  दे  सकता  हूं  ।

 सै
 जहां  तक  मुझे  याद  @  टाटा  आइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ने  व्यवहायंता  प्रतिवेदन  में  35

 लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  अनुमान  लगाया  था  और  निशान  स्टील  कारपोरेशन  ने  भी

 यही  अनुमान  लगाया  है  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Is  it  a  fact  that  All  India  Steel  Workers’  held  this  Con-

 ference  in  Bokaro  on  20-21  April  in  which  they  demanded  the  nationalisation  of

 T1SCO  in  the  interest  of  increase  in  steel  production?  If  so,  what  is  the  reaction  of

 Govt.  thereto?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  बिचार  है  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से
 '

 नहीं  होता  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Mr.  Speaker,  Sir,  this  demand  was  made  with  a  view

 to  increase  the  production.  I  was  present  there.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  विशेष  किस्म  का  हैं  You  give  a  separate  notice  for  this.

 Shri  Ramavatar  Shastri:  That  resolution  was  discussed  with  a  view  to  increase

 the  production  of  steel.  I  was  present  there.  That  is  why  I  am  asking  what  the  Govt.

 has  to  say  in  this  regard.
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 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जापान  की  निप्पन  स्टील  कारपोरेशन  ने
 ~  ~

 विस्तार  के  लिए  लागत  अनुमान  तैयार  किए  उससे  यह  प्रश्न  कैसे  उत्पन्न  होता

 Shri  Ramavtar  Shastri:  The  main  question  is  whether  the  production  will  increase
 in  private  hand  or  in  Public  sector.

 Mr.  Speaker:  This  is  a  strange  thing.  You  are  unduly  insisting  on  this.

 श्री  के ०  डी०  में  कोई  आम  वक्तव्य  नहीं  देना  एक  संयंत्र  पहले  से  हीਂ

 विद्यमान  है  और  उसका  विस्तार  करने  में  जो  लागत  आयेगी  वह  नया  संयंत्र  स्थापित  करने  म

 आने  वाली  लागत  से  कम  है  हम  जिस  नीति  के  दायर  में  कार्यशील  है  उसमें  अभी  तक

 कोई  परिवहन  नहीं  किया  गया  इस  योजना  में  परिवर्तन  करने  का  सरकार  का  कतई  इरादा

 नहीं है

 सरदार  ex  सिंह  सोनी  :
 मैं  यह

 जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  जमशेदपुर  स्थित  टाटा  आयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  ada  के  विस्तार  के  लागत  अनुमानों  में  कई  बार  संशोधन  किया

 गया  है  और  हर  बार  अनुमानित  लागत  में  की  गई  हैँ  ।  यदि  तो  यह  ह

 सच  है  कि  टाटा  आयरन  we  स्टील  कम्पनी  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निर्देशक  श्री  आर०  एस०

 पाण्डे  को  इस  वर्ष  ्  के  महीने  इसी  कारण  नोकरी  से  अलग  कर  दिया  गया  है  कि  उन्होंने

 जापान  की  मेसर्स  निप्पन  स्टील  कारपोरेशन  के  साथ  उंची  कीमत  के  लागत  अनुमानों
 को

 अंतिम  रूप  दिया था  ।

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  यह  सच  है  कि  यह  प्रस्ताव  उस  समय  तैयार  किया  गया  था

 जब  श्री  आर०  एस०  पाण्डे  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  किन्तु  उसके  बाद  क्यां

 हु  ा  उसे  बाहर  भेजा  गया  या  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  --  इसके  बार  में  मुझे  कोई

 जानकारी  नहीं

 श्री  समर  गह  माननीय मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  wet  है  fe  उन्हें  इस

 बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  संयंत्र  में  क्या  क्या  उत्पादन  fear  जायेगा  और  यह  कि  वितरण

 किस  सीमा  तक  किया  मैँ  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ag  सच  है  कि

 जब  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ने  यह  प्रस्ताव  जापानी  विशेषज्ञों  को  सौंपने का  प्रस्ताव

 किया  था  उस  समय  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  से  यह  आशा  की  गई  थी  कि  वह  इस्पात  मंत्रालय

 से  परामर्श करे  ।  यदि  हां  तो  क्या  इस्पात  मंत्रालय  ने  उन  विचाराधीन  बातों
 की  स्वीकृति  दी  थी  जो

 जापानी  विशेषज्ञों  को  सोंपी गई  थीं  और  क्या  जापानी  विशेषज्ञों  ने  जो  व्यवहार्यता  प्रतिवेदन  तैयार

 किया  है  वह  विचारणीय  बातों  के  आधार  पर  या  यदि  तो  व्यवहार्यता  प्रतिवेदनਂ

 को  स्वीकार  न  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  कार्यकारी  स्मिति  व्य वहा यंता  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों

 की  संवीक्षा  कर  रही  है  और  हम  अभी  कार्यकारी  समिति  के  विचार  विमर्श  के  परिणामों  की

 प्रतीक्षा कर  रहे
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सड़क  परिवहन  कमंचारियों  के  लिए  मजूरी  ate  का  प्रतिवेदन

 *  91  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सड़क  परिवहन  कर्मचारियों  के  लिए  मारी  बोड़े  बना

 क्या  उक्त  कलोडे  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 यदि  तो  उसने  क्या  सिफारिश  की  और

 उन  फर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी )  :  से  सड़क  परिवहन  उद्योग  के  लिए  28  1966

 को  एक  केन्द्रीय  मजूरी  ae  गठित  ह  गया  था  इसकी  अन्तिम  .  रिपोर्ट  19  1969  को

 प्रस्तुत  की
 गई  थी

 |  बोड़  ने  नियोजकों  का  वर्गीकरण
 उनके

 द्वारा  रखी  गई  गाड़ियों  की  संख्या  के  अनुसार
 किया  और  प्रत्येक  वर्ग  द्वारा  देय  महंगाई  मकान  किराया  आदि  को  निर्धारित  किया  ।

 सिफारि दा
 सरकार  के

 feats
 2-2-1970  के  अनुसार  स्वीकृत  की  गई  और  राज्य  सरकारों

 से  उनकी  कार्याऩ्वित  करवाने  का  अनुरोध  किया  गया  ।

 मिस  atat  टक्कर  Bea  डिवीजन  वाराणसी  के  विरुद्ध  शिकायत

 न  918.  श्री  ज्योतिष  बस  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  क  रेंगे  कि

 क्या  मिसलें
 आटो

 सेल्स  सेल्स
 डिवीजन  )  वाराणसी

 द्वारा  ato  275  डीजल  ट्रक्टर

 के  एक  क्र  के  संबंध  मे ंट्रेक्टर  के  मुल्य  1500  रुपये  अधिक  मांगे  जाने  की  सरकार  को  कोई  शिकायत

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  कराई  और

 यदि  तो  इसके  निष्कष  क्या  ?

 भारों  उद्योग  मंत्री  Zito  ए०  :  जी  I

 तथा  सरकार  को  ट्रैक्टरों  के  निर्माता में०
 इन्टरनेशनल  ट्रैक्टर  कम्पनी  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  का  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  गया  है  ।  कम्पनी  के  अनुसार  म०  आटो  सेल्स  ने  ग्राहक

 से  अधिक  मूल्य  नहीं  मांगा  था  ।  1500  रुपये  की  राशि व  गन  प्राप्त  करने  में  कठिनाईयों  के  कारण  डीलर

 द्वारा  टूक टर  को  रेल  के  बजाय  ट्रक  से  भेजने
 में  हुए

 अतिरिक्त  व्यय  के  लिए  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 से  भी  मामले  की  जाँच  करने  के  लिए  कहा  गया  है  लेकिन  उनकी  रिपो  अभी  भी  प्रती  गीत  हैं  ।

 कोयम्बटूर  में  फ्र मं चारो  राज्य-बीमा  औओषधघालओं  से  औषधियों  की  चोरी

 न  020.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयम्बटूर  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  औषधालयों
 से  अनुसूचित  वस्तुओं  सहित  2000

 रुपय  से  अधिक  मूल्य  की
 '
 औषधियां  चोरी  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया हूं
 और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?
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 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी )  कमेंट्री  राज्य  बीमा  निगम  ने  निम्नलिखित  सुचना  भेजी  है  :---

 और  निगम  को  राज्य  सरकार  से  इस
 प्रकार

 की  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  के  अन्तर्गत  चिकित्सीय  लाभ  का  प्रशासन  राज्य
 सरका का  दायित्व  अतएव  तमिलनाडु  की  सरकार  से  इस  मामले  की  जाँच  करने  का  अनुरोध  किया  गया है  ।

 डी०  सी०  एम०  कॉमिक्स  दिल्ली  दवारा  तालाबंदी

 ै  921.  न  सतपाल  कपूर  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  डी०  स०
 UH

 केमिकल्स  ठ्त्लिी  ने  1974  में  फिर  तालाबंदी  की

 यदि  तो  अवधि तक  तालाबंदी  रही  भर  उससे  कितने  कर्मचारी  प्रभावित

 क्या  प्रबंधकों  ने  जान  बूझ  कर  वनस्पति  तथा  क्लोरीन  आदि  जसी  अत्यावश्यक  वस्तुओं  की

 सप्लाई  ठप्प  कर  द  और

 क्या  हुइ ताल  तालाबंदी  से  बचन  तथा  अत्य/वश्यक  वस्तुओं  की  अत्यधिक  कमी  से

 गरीब  जनता  को  बचाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  इस  मिल  के  प्रशसन  को  अपने  हाथ  में  लेने  अथवा

 से  भारतीय  रक्षा  अधिनियम के  अंतगर्त  लाने  का  है  ?

 शम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी )  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सुचना
 नसीर  7  1974  को  मिल  में  होली  मनाने  के  संबंध  में  कुछ  अधिकारियों  और  श्रमिकों  के  बीच

 वाक  चाल  होने  के  बाद  प्रबंधकों  ने  1974  को  केमिकल  और  fea  कन्टेनर  विभागों  में  तालाबंदी

 और  वनस्पति  विभाग  और  पावर  हाउस  में  जबरी  छुट्टी  घोषित  कर  दी  ।  दिनांक  17  1974

 के  एक  नोटिस  द्वारा  18  1974  को  उपरोक्त  तालाबंदी  उठा  लो  गई  थी  और  जबरी  छुट्टी  समाप्त

 कर द  गई  |  श्रमिको ंने  कोय  पुनः  आरम्भ  नहीं  किया
 और

 प्रबंधकों  दे  उसके  पश्चात्  18  1974

 को  सभी  विभागों में  जबरी  पट्टी  घोषित  कर  दी  ।  ठेका  श्रमिकों  को

 छुट्टी  से  प्रभावित  श्रमिकों  wi  संख्या  1,088  हैं
 ।  तत्पश्चात्  कुछ  विभागों  में  जबरी  छुट्टी  9

 1974  सरे  समाप्त  कर  दो  गई  और  13  अप्रैल  से  अन्य  विभागों  4,  और  श्रमिको ंसे  सामान्य  स्थिति
 स्थापित  करने  हेतु  का  यं  आरम्भ  करने  की  सलाह  दी  गई  ।  श्रमिक  ड्यूटी  पर  हाजिर  नहीं  हुए  ।

 सुचना  मिली  है  कि  19  1974  को  प्रबंधकों  ने  एक  नोटिस  द्वारा  28  1974  तक  कायें

 पर  लौटने  की  श्रमिकों  को  फिर  सलाह  जिसके  न  किए  जाने  पर  यह  समझा  जाएगा  कि  श्रमिकों  ने

 अपनी  मर्जी  से  सेवा  छोड़  दी  ।  इस  एकक  में  इस  संकट  के  फलस्वरूप  अवश्यक  चिजों  के

 उत्पादन  की  हानि  हुई  है  ।

 इस  एकक  को  पुनः  खुलवाने  के  लिए  दिल्लो  प्रशासन  अपने  प्रयास
 जारी

 रखे  हुए  हैं  ।

 इस  प्रतिष्ठान  में  भारत  रक्षा  नियमों  का  नियम  119  लाग  है  ।

 Supply  of  Arms  to  Pakistan  by  France  and  Middle  Asian  Countries

 *922.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Pakistan  has  got  a  commitment  as  well  as  aid  from  France  for

 meeting  the  requirement  of  its  Air  Force

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  names  of  those  Middle  Asian  countries  which  have  given  military  assist-
 ance  to  Pakistan  recently?

 The  Minister  of  Defence  (Shri
 Jagjivan

 Ram):  (a)  and  (b)  According  to  the
 Government’s  information  France  has  been  selling  arms  to  Pakistan  on  commercial
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 basis,  but  there  has  been  no  commitment  from  France  of  aid  for  meeting  the  require-
 ments  of  the  Pakistan  Air  Force

 c)  Government  are  aware  that  Pakistan  has  received  Military  hard-ware  from
 a  number  of  countries  including  some  Middle  East  Asian  countries.  It  wil  owever,
 not  be  in  public  interest  to  disclose  the  details  available  with  Government

 रक्तचाप  मापन  क  नयी  तकनीक

 923.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपों
 करर  किः

 क्या  सरकार
 का  ध्यान

 9  1973  के  अन्य  वे  टू  मेजर
 ब्लड

 मापने

 को  नयी  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया ह

 यदि  तो  क्या  भारत  में  इस  तीनों  1  प्रयोग  विया  गया  और

 )  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  (Sto  कर्ण  fag) :  सरकार
 के

 ध्यान
 में  एसा  कोई

 समाचार  नहीं  आया  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 इस्पात  का  आयात

 के  924.  ptt  आर०  ao  स्वामीनाथन

 भी  प्रसन्न भाई  मेहता
 :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 उन  देशों के  क्या  नाम  हू  जिनसे  इस्पात  का  आयात  किया  और

 कब  तक  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डी०  मालवीय )  और  इस्पात  का  आयात  जापान

 सोवियत  To  के ०,  असीरिया  चिकोटो

 पूर्वी  तथा  पश्चिमी  आस्ट्रेलिया तथा  कनाड़ा

 से  किया  जा  रहा  ay
 1974-75  में  आयात

 अपेक्षित  ata को  स्पर्धी  मूल्यों  पर  उपलब्धि  तथा  रिलीज

 आओइडंरों  के  लिए  किए  आवेदनों के  आधार  पर  गय  वास्तविक  आधारों  पर  fade

 करेगा  ।  आयात  at  an  रहेगा  जब  तक  देश  आत्मनिर्भर नहीं  हो  जाता  ।

 दिल्ली  के  रोजगार  कार्यालयों  में  छाक  द्वारा  पंजीकरण  का  नवीकरण

 *  0925.  श्री  नवल  किशोर  सिह  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  वर्ग  कि

 क्य  दिल्लो  में  जिन  व्यक्तियों  ने  रोजगार  में  अपने  नाम  पंजौली  कराए  हुए हू
 उन्हें  पंजीकरण  के  नवीकरण  के  डाक  द्वारा  कार्ड  भेजना  होता  है  और  जो  व्यक्ति  पंजीकरण  के

 करण  के  लिए  स्वयं  रो  जगार  कार्यालय  जाते ह  उन्हें  पंजीकरण  का  नवीकरण  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 जाता  है  ।

 क्या  अधिकांश  मामलों  में  पंजीकरण  का  नवीकरण  नहीं  किया  जाता  हैं  और  व्यक्तियों  को  एक

 महीने  बादे  स्वयं  उपस्थित  होने  के  लिए  कट्ठा  जाता  है  और  सामान्यतया  नवीकरण  करने  से  इस  आघार

 पर  इन्कार  कर  दिया  जाता  है  कि  उनके  पहुँचने  में  विलम्ब  और

 करने  का रकार  का  इस  प्रक्रिया  में  सवार  करने  के  लिए  क्या  किये  वाही  ७»  a  विचार है  ?
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 मंत्री  रघुनाथ  दिल्ली  के  विभिन्न  र  हि कद है त्याग कार्यालयों  गंज  को

 में  पंजीकृत  उम्मीदवार  अपने  पंजीकरण  का  नौकरी  रोज़गार  वधर्यालथ  में  स्वयं  जाकर

 या  द्वारा  करा पते
 ह  ।  दरिया  गंज  स्थित  रोजगार  कार्यालय  में  1-8-  1973  से  केवल  डाक

 द्वारा  नवीकरण  करा  मत  रहा  है  ।

 जो  नहीं  ।

 दरिया  गंज  स्थित  रोजगार  कार्यालय
 की

 स्थिति  का
 कुछ

 समय  बाद  पुनरीक्षण  करके
 गत  रूप  में  रोजगार  कार्यालय  जाकर  भो  नवीकरण कराने  क  प्रक्रिया  की  अपनाने  की  संभाव्यता

 पर  निचार  पिया  जाएगा  ।

 रोज़गार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  अधकारियों  की  मिश्र  में  प्रतिनियुक्त

 926.  थी  एम०  ए०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 क्य क्या  रोज़गार  और
 प्रशिक्षण  महानिदेशालय  एवं  मद्रास  और  कलकत्ता  स्थित  अधीनस्थ

 कार्यालयों के  अधि  जरियों  को  अप्रैल  1974  में  =  fast  में  प्रतिनियुक्ति  की  जा  रही  और

 यदि  at,  तो  काहिरा  में  उनको  प्रतिनियुक्ति  किन  कारणों  और  किस  उद्देश्य से  की  गई  है
 ?

 श्रम  मंत्रो  रघुनाथ  :  1974  में  किवी  भो  अधिकारी  को  काहिरा

 नहीं खपत  गया ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चान में  ey  यूनियन  कान फ्र र्स  में  भाग  लेन के  लिए  भारतीयों  को  चीन  का  निमंत्रण

 *  927.  थी  समर  गह

 श्री  डी०  देसाई

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बतारे  की  कृपा मारेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  है  कि  फोन  ने  कोटनीस  सोसायटी

 के  माध्यम  से  चीन  में  टेड  यूनियन  कांफ्रेंस  में  भाग  लेने  के  लिये  पांच  भारतियों  को  आमंत्रित  शिया  है  ,

 यादि  हां  तो  तत् संबंधो  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  और  चायनीज़  पीपुल्स

 Facer
 फार  फ्रेंडशिप  fae  फोरन  कन्ट्रोल  से  मेमोरियल  कमेटीਂ  को  प्राप्त  निमंत्रण के

 विषय में  सरकार  को  सुचना  मिली  इसमें  3  से  5  व्यक्तियों  के  एक  शिष्टमंडल  को  मई  दिवस  1974

 के  आस-पास  चीन  की  यात्रा  के  लिए  निमंत्रण  गया  था  ।  सरकार  को  इस  यात्रा  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं हैं  ।

 1973-74  के  दौरान  उड़ीसा  कों  कोयल  की  सप्लाई

 *  928.  शी  अर्जुन  सेठी  :  क्या  इस्पात  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पटों Sai  और  रेल  दोनों  के  उपयोग  के  लिय  कोयले  की  लाई  का  मासिक  कोटा उड़ीसा  में

 कितना  और

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  राज्य में  कितने  कोयले की  सप्लाई की  गयी  ?

 21



 Written  Answers  May  2,  1974

 ऋण

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डो०  :  सरकार  द्वारा  कोयले  का  राज्य  वार

 आबंटन  नहीं  किया  जाता  ।  उड़ीसा की  औसत  मासिक  मांग  3.  90  लाख  टन  आंको  गई  है  ।

 अब  तक  प्राप्त  अनंतिम  जानकारी  के  राज्य  के  उपभोक्ताओं को
 1973-74  के  दौरान

 की  गई  पूर्ति  लगभग  35,  80  लाख  टन  थी  ।

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  में  नई  कोयला  खानों  का  खोला  जाना

 *  929.  श्री  ada  साठ  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 कोयला  ata
 प्राधिकरण

 द्वारा  चालू  ag  के  दौरान  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  में  पूरक-पूरक
 कितनों  नई  कोयला  खान  खोले  जाने  at  प्रस्ताव  और

 महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  में
 नई  कोयला  खानों  के  विकास  हेतु  कितने  परिव्यय

 का  प्रस्ताव  हैं  और  नई  कोयला  खानों  का  अनुमानित  उत्पादन  तथा  रोजगार  की  क्षमता  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डी०  :  और  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  की

 जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Proposal  for  Summit  Talk  Amongst  India,  Bangladesh  and  Pakistan

 *930.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Foreign  Ministers  of  India,  Bangladesh  and  Pakistan,  who  parti-
 cipated  in  the  tripartite  meeting  in  Delhi,  have  agreed  to  hold  a  summit  talk

 (b)  whether  any  date  and  venue  therefor  have  been  decided;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh)  :  (a)  No,  Sir

 (b)  &  (c)  Do  not  arise

 अकोककर  कोयला  खानों  A  अवध  तालाबंदी

 *  0931.  श्री  के०  जाफर  तारीफ  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  अकोककर  कोयला  खानों में  अभी  भी  अवध  तालाबंदी चल  रही

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या हूं  और  उन  खानों  में  कितने  कर्मचारी  अन्तर्गत  हैं  ;

 क्या  तालाबन्दी  को  समाप्त  रने  के  लिए  सरकार  को  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हूं  और

 यदि  तो  क्या  तालाबंदो  समाप्त  हो  गई  है  और  कर्मचारियों  को  अवध  तालाबन्दी  की

 अवधि  लिए  भूगतान  कर  दिया  गया  है
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी )
 से  सुचना  एवान  को  ot  रहे  है  और  सभा  को  मेज

 पर  रख  दी  जाएगा

 महाराष्ट्र  की  कोयला  खानो ंके  आसपास  के  क्षेत्रों  में  छोटे  माने  के  सहायक  कारखाने

 गें  032.  श्री  घिसटकर :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वर्ग  कि :

 कण  कोयला  खान  प्राधिकरण  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में
 कोयला  खानों  के  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने

 के  सहायक  कारखानों  की  स्थापना  करने  क  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार
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 a  परामर्श  किया है  जिससे  कि  रोजगार के  अघिक  अवसर  उत्पन्न  किए  जा  सकें  और  उस  क्षेत्र का  औद्योगिक

 fama  हो  सके

 यदि  तो  उस  के  संबंध  में  राज्य  सरकार को  प्रतिक्रिया  और

 क्या  इसके  वित्तीय  पहलू  पर  भो  विचार  कर  लिया  गया  है  और  कुछ  सहायता  का  आश्वासन

 दिया  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  डी०  :  at  |

 और  राज्य  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  विभिन्न  लघ  उद्योगों  तथा  विदर्भ  इंडस्ट्रोन
 शिवदास  से  सम्पक  किया  है  ।  विशिष्ट  प्रस्ताव  अभी  बनाए  जाने  है  |

 अड्डा  बनान
 को  योजना

 के  लिए
 अमरीका  की  प्रतिनिधि  सभा  की  स्वीकृति  (qo  एस०  हाउस

 ओकेन बेस  प्लान  )  fers  से  प्रकाशित  समाचार

 *  933.  रघुनंदन  लाल  भाटिया  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  अप्रैल  1974  के  fee  के  एक  अंग्रेजो  दैनिक  समाचार

 पत्र  में  अड्डा  बनाने  को  योजना के  लिए  अमरीका  को  प्रतिनिधि  सभा  को  स्वीकृति  यू  ०  एस०

 हाऊस  Naat F बैस  प्लान  के  समाचार की  ओर  दिलया  और

 क्या  इसमें  अन्तर्गत  पहलुओं  के  बारे  में  सरकार  ने  फिर  से  पुनर्विलोकन  किया  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  इस  आशय  के  प्रेस  रिपोर्टे

 =
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 :

 देख है  सरकार
 ने  इस  आशय  की  भो  प्रे  स  रिपोर्टें  देखी  ह  जर  कहा  गया  है  कि  अमरीकी  सीनेटਂ  कमेटी

 ने  स  | qi ase  के  लिए  धन  की  मंजरी  में  देरी  लगायी  थी  ।

 और  सरकार  इस  मामले  A  घटनाओं  का  और  उनके  निहितार्थ  की  निरंतर  समीक्षा

 कर  रहो  है  ।  हज़ारों  राय  में  दिएगो  नासिया  में  सैनिक  सुविधाओं  का  विस्तार  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के

 प्रस्ताव  के  विरुद्ध  हैं  जिसमें  हिंद  महासागर  को  हमेशा  के  लिए  शांति  का  क्षेत्र  घोषित  किया  गया

 इससे  क्षेत्र  में  तनाव  और  शक्ति  ही  बढ़ेगी  ।

 पांचवीं  योजना  मे  आसाम  मे  भारी  उद्योगों  की  स्थापना

 *  934.  श्री  ए०  के०  एस०  इसहाक  क्या  भारों  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  राज्य  में  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  आसाम

 से  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  के  रूपरेखा  कया  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  टी०  To  नही ं।

 प्रदान  ही  नहीं  soar

 बंबई म  इरानी  छात्रों  को  गिरफ्तार  करना

 *  8842.  श्री  एस०  एम०  जोजफ  :  कया  विदेश  मंत्री  रहे  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  Ta  1974 नय  ण  omn-=z  के  ए अग्र  जी  एक  दैनिक  समाचार  पत्र  के  अवसर  बम्बई  में  6  ईरानी

 छात्रों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था ;
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 क्या  ईरानियन  स्टेटस  एसोसिएशन  ने  इस  बारे  में  प्रधान  मंत्री  से  अपील  की  और

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  बया  कार्यवाही  की  गयई

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  बंबई  में  छह  ईरानी  छात्रों  की

 तारी  के  बारे में  1  अप्रेल  को
 अखबार में  जो  खबर  छपी  थी  वह  सरकार ने  है  ।  वास्तव  fag

 चीन  छात्र  ही  पकड़े

 बाद  ईरानी  छात्र  संघ  स्ट्डेन्टस  नाम  को  एक  संस्था  ने  इन
 तीन  ईरानी  छात्रों  के  नील  सन

 आदेश  के  संबंध  में  प्रधान  मंत्री  से  अपील  की  थी  |

 सट
 इन  तीनों  मामलों  पर

 प्री  तरह  विचार  किया  गया  था  और  संबद्ध
 तीनो ंन व्यक्तियों  ने

 आडर  भी  ले  लिया  था  मौर वे  16  अप्रैल  को  बंबई  में
 '  कचहरी

 में  हाजिर  भी  हुए  थे  ।  यह  आडर
 खारिश  वर  fear  गया  था  और  ये  तीनों  व्यक्ति  17  अप्रैल  को  पितमो  यूरोप  के  लिए  रवाना हो  गए  थे  |

 दिल्ली  के  अस्पतालों  a  प्रगति  के  साल

 8843.  श्री  सत  पाल  कपूर  :.  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करीब

 कि

 (%)  गत  ad  दिल्लो  के  अस्पतालों  में  प्रसूति  के  कुल  कितने  मामले  हुए

 इन  मामलों  का  घोषित  आय  ढांचा

 क्या  रोगियों  की  घोषित  आय  की  जांच  करने  की  कोई  व्यवस्था  और

 गलत  आय  घोषित  करने  का  दण्ड  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  क  ०  किस्कू  (7)  सुचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते ही  यथाशीघ्र  भेज  दी  जाएगी  |

 Jabalpur  Ordnance  Depot

 8844.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  most  of  the  industrial  labourers  in  Jabalpur  Ordnance  Depot  have
 been  seriously  affected  due  to  stagnation  in  their  cases

 (b)  if  so,  whether  any  solution  has  been  evolved  to  overcome  this  situation;  and

 (c)  if  so,  the  main  points  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik):  (a)  As  a

 result  of  the  promulgation  of  the  Civilians  in  Defence  Services  (Revised  Pay)  Rules
 1973  on  29th  December,  1973,  the  scales  of  pay  of  industrial  labourers  have  been
 revised.  Consequently,  the  stagnation  does  not  exist.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Steel  Demanded  by  M.

 8845.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 state

 (a)  the  total  quantity  of  steel  demanded  by  Government  of  Madhya  Pradesh

 during  1972-73;

 (b)  the  total  quantity  of  steel
 actually  supplied;  and

 (c)  in  case  steel  was  su he
 r  pied

 in ni  Tece Iss  पु  uant lantin
 ity  against  the  demand,  the  reasons

 therefo.
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)
 (8)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House

 (c)  Demand  for  steel  is  in  excess  of  availability  in  respect  of  several  categories
 Despatches  from  the  main  steel  plants  are  regulated  by  the  Steel  Priority  Committee
 after  taking  into  account  the  end  use  for  which  steel  is  required,  availability  and  the
 competing  demands

 पाकिस्तान  द्वारा  गुजरात  राज्य  की  सीमा पर  A,  वाय  समुद्री  सीमा  का  उत्लंघन

 8846.  डा०  महीपत  राय  मेहता  क्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 परिस्तान  के  पिछले  युद्ध  के
 पश्चात  गुजरात  राज्य में  भारतीय  सोमा  का  भू  ,  वाय  तथा  समुद्र

 से  कितनी  बार  उल्लंघन  किया  और

 उनसे  निपटने  के  लिए  कया  उपाय  किए  गए
 हू  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम )  गत  युद्ध से  लेकर 25  एप्रिल  1974  तक  पाकिस्तानी

 सेनाओं  ने  गुजरात  कौ  और  समद्र  क्षेत्र  समा  के  ant ना  उल  लंघन घनों  की  संख्या  इस  प्रयास  है  --

 afa

 वाय

 पाकिस्तानी  पोतों  द्वारा  समद्र  क्षेत्र  समा  का  उल्लंघन--दशरथ

 इस  प्रकार  के  उल्लंघनों  का  स्थानीय  वारी  के  बीच  फ्लैग  बेठकों के के  माध्यम  से  फैसला  किया

 जाता  है  अथवा  रोका  जात  है  ।  हमारा  सुरक्षा  सेनाएं  सोमा  पर  लगातार  सतकंता  रख  रहीं हैं  और
 जहां  आवश्यक  हो  उन्हें  कठोर  कार्रवाई  करने  के  आदेश  है  |

 Sponge  Iron  Factory  in  -Private  Sector

 8847.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  set  up  a  sponge  iron  factory  in  private  sector
 with  or  without  foreign  assistance;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansida) :
 {a)  and  (b)  Presumably,  the  reference  is  to  the  proposal  submitted  by  M/s  Chowgule
 &  Company  Private  Limited  for  setting  up  a  sponge  iron  plant  in  the  Bellary  Dis-
 trict  of  Karnataka  State  for  an  annual  capacity  of  3  lakh  tonnes.  The  proposal  18
 based  on  the  use  of  solid  reductant  and  the  capital  outlay  on  the  project  is  estimated
 to  be  about  Rs.  9.10  crores.  The  proposal  also  envisages  the  possibility  of  exporting
 sponge  iron.  The  applicant  firm  has  offered  to  implement  the  scheme  in  the  Joint
 Sector  and  the  proposal  is  under  consideration

 इण्डियन  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  विरुद्ध  दि/्कायते

 8848.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  उद्योगों  के  एल्यूमिनियम  मिलों  के  वितरण  के  बारे  में  इंडियन  एसयू
 -

 मिलियन  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  शिकायतें  किसे  प्रकार  की  है  और  क्या  उनके  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है
 ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  विभिन्न  राज्य
 बिजली  बोर्डों  द्वारा  1973-74  और  चाल ८८  वर्ष  के  दौरान  एल्यूमिनियम  प्रद्रावकों  पर  लगाई  गई  मारी

 बिजली  कटौतियों  के  कारण  एल्यूमिनियम  के  उत्पादन  में  काफी  कमो  हुई  इसका  उपभोक्ता  इकाइयों
 को  धातु  (So  सी

 ०
 ग्रेड  व  वाणिज्य  ग्रेड  दोनों  हो  )  को  उपलब्धि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पडा  है  और  इसके

 परिणामस्वरूप  कुछ  औद्योगिक  यूनिटो ंसे  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हू  प्राथमिक  जिसमें  इंडियन

 एल्युमिनियम  a  शामिल  द्वारा  घातु  को  अपर्याप्त  सप्लाई  किए  जाने  के  बारे  में  हैं  ।

 इम्फाल में  क्षेत्रीय  मेडिकल  कालेज  को  मान्यता

 _  8849.
 थी  एन०  ated  क्या  स्वास्थ  ऑर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 केन चक रग  कि  :

 क्या  इम्फाल  स्थित  क्षेत्रीय  मेडिकल  कालेज
 ने

 मान्यता
 के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  :

 क्या
 इस  कालेज  के  गोहाटी  विश्वविद्यालय  के  साथ  सम्बद्ध  होने  में  विलंब  के  कारण  oral

 का  पहला  दल  पहली  विश्वविद्यालय  परीक्षा  में  नहीं  बेठ  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के ०  किस्कू  )
 :  और  (@)  गोहाटी

 विश्वविद्यालय  की  एम०  बी०  बी०  एस०  जिस  के  साथ  रिजिनल  मेडिकल  इम्फाल  सम्बद्ध

 एक  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  अहंता  है  जो  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  1956  की  प्रथ  म

 अनुसूची  में  शामिल  कर  ली  गई  रीजनल  मेडिकल  इम्फाल  के  अनुमोदन  के  प्रश्न  पर  भारतीय

 चिकित्सा  परिषद  द्वारा  तब  विचार  किया  जायेगा  जब  छात्रों  का  पहला  बच  एम ०  बी०  बी०  एस०  की

 अन्तिम  परीक्षा  देगा  और  उस  का  विधिवत  निरीक्षण  हो  जायेगा  ।

 जी  हां  ।

 गोहाटी  विश्वविद्यालय  द्वारा  इस  कालेज  को  सम्बद्ध  करने  की  कार्यवाही  रोक  दी
 गई  थीं

 कयोंकि  उनके  विचार  में  इस  कालेज  में  यथेष्ट  अध्यापक  नहीं  थे  जब  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया

 fe  यह  कालेज  प्रति  वर्ष  केवल  50  छात्रों  को  दिखला  दगा  और  छात्रों  की  इतनी  संख्या  के

 लिए  स्टाफिंग  पटने  काफी  तो  स्थिति  स्पष्ट  हो  गई  |  इस  के  बाद  विश्वविद्यालय  ने  दूसरी  बार  फिर

 निरीक्षण  किया  और  उस  के  उपरान्त  से  कालेज  को  सम्बद्धता  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दीਂ  गई  है  ।  छत्तों

 का  पहला  बैच  मई  1974  में  एम०  बी०  बी०  एस०  की  प्रथम  विश्वविद्यालय  परीक्षा  देगा  ।

 Persons  of  Indian  Origin  in  East  Germany

 8850.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  collect  information  through  their  Embassy
 in  East  Germany-  about  the  number  of  persons  of  Indian  origin  living  there;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Minist  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 यू०  एन०  एफ०  पी०  ए०  के  साथ  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  हेतु  400  लाख  अमरीकी

 डालरों  के  अनुदान  के  लिए  समझौता

 8851.
 शी  agen  fag  गिल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  देश  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  पर  व्यय  करने  400  लाख  अमरीकी  डालरों

 के  अनुदान  के  लिए  य०  एन०  एफ०  पी०  ए०  के  साथ  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उपरोक्त  धनराशि  के  व्यथ  के  बारे  में  कोई  योजनाएं

 तैयार  को  गई  और

 क्या  उपरोक्त  राशि  में  से  पंजाब  में  व्यय  करने  के  लिए  कोई  राशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के ०  समझौते  पर

 अभी  हस्ताक्षर  किए  जाने  हँ  ।

 और  य०  एन०  एक०  पी०  ए०  की  सहायता  से  जिन  योजनाओं  के  लिए  धन  खर्च  किया

 जाना  है  उन्हें  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 देह  में  मान्यता  प्राप्त  और  गर-मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालज

 8852.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने  की

 करेंगे कि  :

 30  1974  को  देश  में  मान्यता  प्राप्त  और  गैर-मान्यता  प्राप्त  मेडिकल

 कालेजों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  में  कुल  कितनी  सीटे  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  कके ०  :  और  अपे

 faa  सूचना  adam  विवरण  में  गई  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 टी ०  6890/74]

 Vaccination  by  Going  From  Door  to  Door  in  Delhi

 8853.  Shri  Lambodar  Baliyar:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Plannin,
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  386  on  the  21st  March
 1974  regarding  Small  Pox  Menace  in  Delhi  and  state  the  reasons  for  not  vaccinatin;
 people  by  going  from  door  to  door?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  family  Planning  (Shri  A.
 Kisku) :  There  are  56  vaccination  centres  under  the  jurisdiction  of  the  Delhi  Muni

 pal  Corporation  and  9  vaccination  centres  in  the  New  Delhi  Municipal  Committe
 area  through  which  these  bodies  are  implementing  the  Small  Pox  Eradication  Pr

 gramme.  Apart  from  vaccinating  the  people  at  the  vaccinating  centres,  the  vaccine
 tors  go  from  door  to  door  for  carrying  out  vaccinations.  However,  the  door  to  doa
 vaccinations  are  performed  primarily  in  vulnerable  areas:  like  slums,

 |
 Pox.
 projects,  areas  inhabited  by  migratory

 labour  and  those  with  suspected  cases  of  Sma

 Campaign  to  Destroy  Mosquitoes  by  New  Delhi  Municipal  Committee

 8854.  Shri  Lambodar  Baliyar:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Pla
 ning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  New  Delhi  Municipal  Committee  has  stopped  the  campaign
 destroy  mosquitoes  for  the  last  few  years  resulting  in  an  unprecedented  increase
 the  number  of  mosquitoes;  and
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 a

 (b)  The  action  to  be  taken  in  this  regard?

 The  Deputy  Mimister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri
 K.  Kisku):  (a)  No,  Sir.  There  is  always  an  increase  of  mosquito  nuisance  to  some
 extent  during  this  part  of  the  year  which  is  very  conducive  for  the  breeding  of

 mosquitoes.  The  antimosquito  operations  of  the  New  Delhi  Municipal  Committee
 were  also  affected  on  account  of  the  difficulties  in  the  procurement  of  larvicidal  oil

 during  the  months  of  February  and  March,  1974

 and  the (b)  The  necessary  quantities  of  larvicidal  oil  were  received  in  April
 anti-larval  operations  have  since  been  intensified  by  the  New  Delhi  Municipal  Com-
 mittee

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  दारणाधियों  के  पुनर्वास  पर  व्यय

 8855.  श्री  लम्बोदर  दलियार  क्या  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  करेंगे

 पि

 बंगाल  से  आय  कितने  शरणार्थियों  को  अब  तक  मध्य  प्रदेश  स्थित  दण्डकारण्य  परियोजना
 में  बसा  लिया  गया  है  ;

 इस  परियोजना पर  अब  तक  कुल  कितना  व्यय  हुआ है  और  गत  तीन  वर्षो  से  प्रतिवर्ष

 कितनी  |  राशि  खच  हो  है  ;  और

 \  इस  परियोजना  की  आगामी  योजनायें  क्या  हैं  और  उन  पर  कितनी  लागत  आयेंगी  ?

 पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :  अब  भूतपूर्व  पूर्वी
 rifarear  ने  के  froartia  व्यक्तियों  के  17,211  पत्रकारों  को  दण्डकारण्य  परियोजना  में  बसाया  जा

 चका  है  |  इनमें  से  7,279  परिवारों  को  परियोजना  के  मध्य  प्रदेश  खण्डों  में  बसाया  गया  है  ।

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मंज  पर  रख  दी  जाएगी

 एक  सिचाई  एवं  पुनर्वास  जिसमें  पोतेरु  नदी  पर  सुरलीकोण्डा  पर  एक  बांघ  का

 ay  करके  dare  के  जल  का  उपयोग  करना  शामिल  भारत  सरकार  के  विचाराधीन
 ह  |  परियोजना  के  भाग  अर्थात  (i)  सिंचाई  परियोजना  और  (11)  पुनर्वास  योजना

 परियोजना  की  कूल  लागत  41.  85  करोड़  रुपए  है  ।  सिंचाई  के  अन्तर्गत  1,50,000

 भूमि  होगी  जिसकी  मूख्य  लागत  भारत  सरकार  दुबारा  वहन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पुनर्वास
 Renrar  के  अधीन  उड़ीसा  सरकार  दवारा  पोते  सिचाई  परियोजना  के  अधिकार

 त्रि  में  आने  वाली  40,000  एकड  खेती  योग्य  भूमी  दी  जाएगी  जिस  पर  10,000  कृषक

 और  1,000  गर-कृषक  परिवारों  को  बसाने  का  प्रस्ताव  है  पोतिका  परियोजना  के  अतिरिक्त

 क्सी  और  योजना  का  प्रस्ताव  नहीं  है  कितु  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकरण  के  अन्य  क्षेत्रों

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  1,100  अतिरिक्त  परिवारों  को  बसाने  की

 भेजना  + Q  |

 Discharge  of  Dirty  Iron  into  Shankhini  River  from  Bailadila  Iron  ore  Plant

 8856.  Shri  Lambodar  Baliyar
 :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased

 state

 (a)  whether  the  rural  papulation  living  in  Bailadila  area  has  requested  Govern-
 rent  to  stop  the  discharge  of  dirty  iron  into  the  Shankhini  river;

 (b)  whether  the  water  of  Shankhini  river  is  getting  polluted  as  a  result  of  the

 ischarge  of  dirty  iron  into  it  from  time  to  time  from  Bailadila  iron  ore  plant;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  taken  by  Government  to  remedy t the  situation  in
 lis  regard?

 8
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 The  Deputy.
 Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)

 (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the
 House

 चौथी  और  पांचवी  योजना  में  बिहार  में  eect  को  रोजगार  देने  के  ae

 8857  एम०  एस०  पुरती  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह
 =  करेंगे  कि बतान  be  कपा

 बिहार  राज्य  में
 चौथी

 योजना  के  दौरान  कितने  डाक्टरों  को  रोजगार  देने  के ६
 लक्ष्य  निर्धारित  fer  और

 राज्य  में  पांचवी  योजना  के  लिय  निर्धारित  लक्ष्यों  की  रूपरखा  क्या  ?

 और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  मसें  उपमंत्री
 (=i  ए०  के ०  :

 राज्य  सरकार  q  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  ay  100  चिकित्सा  स्नातकों
 को  नियुक्त  करने  का  निर्धारित  किया  था  |

 1293  डाक्टरों  को  मुख्यतः राज्य  सरकार  ने  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में

 ग्राम  जिला  और  तहसील  अस्पतालों  में  नियुक्त  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  है  |

 कोयल  के  उत्पादन  के  लक्ष्य

 8858.  प्रो  एम०  क़यामत  क्या  इस्पात  और  खान  नथ  बताने कृपा
 क

 1974-75  के  कोयले  के  उत्पादन  के  meat  की  प्राप्ति  के  लिए
 क्या

 गये
 >
 @  ,  और

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  ag  उत्पादन  में
 सुधार  होने  की

 बना  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ?
 यदि  है

 और  खान  मंत्रालय  उपमंत्री
 gate  ~

 और

 सदन  म कोयले  बढ़ती  हुई  विशेषतया  ada  तेल  संकट  बढ़ता  हु
 मांग  को

 पूरा
 करने  के  लिए  कोयला  उत्पादन  के  वर्तमान  780  लाख  टन  स्तर  को

 1974-75  में  बढ़ाकर  950  लाख  टन  करने  का  प्रस्ताव  है  |  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु
 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  है  राष्ट्रीकरण  के  पश्चात्  खानों  ओपन
 कास्ट  खानों  और  adie  ak  भूमिगत  खानों  गहन  चार

 पारी  प्रणाली
 को  लागू  करना  तथा  चुनी  हुई  कोयला  खानों  में  मजदूर  यूनियन  नेताओं  के  परामर्श

 सात-कार्य  दिवस  लागू  आवश्यक  उपकरणों  की  परिवहन

 सुविधाओं  पुनर्गठन  जिसमें  लदान  का  केन्द्रीयकरण  शामिल  औद्योगिक  संबंधों
 में  सुधार  नियमित  बिजली  सप्लाई  at  सुनिश्चय  विस्फोटकों  की  पर्याप्त

 सप्लाई  का  आदि  |

 पाकिस्तान के  साथ  संचार  तथा  क्टनीतिक  संबंधों  का  पुनः  बहाल  होना

 8859.  थी  एम०  एम०  जॉजफ  क्या  विवश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 aT mo
 एक

 अंग्रेजी  के  दैनिक  समाचार  पत्र  के  अनुसार  पाकिस्तान  और  भारत
 के  बीच  डाक  व  दूर  संचार  तथा  यात्रा

 4  विधायें यें  फिर  से  बहाल  करने  के  बार
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 eee

 में  ही  दोनों
 इस्लामाबाद

 में  एक  महीने  के  भीतर  ए  देशों  के  मध्य  बातचीत  होने  वाली

 है  ;

 [: 2218  मंत्रालय  स्तर  पर  उक्त  बातचीत  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद

 दोनों  देशों  के  बीच  कूटनीतिक  संबंधों  के  भी  बहाल  होने  का  मार्ग  खुल

 पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  के  मध्य  व्यापारिक  संबंधों  *  तथा  बाद  म

 क्टनीतिक  संबंधों  की  स्थापना  के  लिए  भी  बातचीत  होने  सम्भावना है  और

 क्या  ag  सब  कुछ  हाल  ही  में  दिल्ली  में  हुई  त्रिपक्षीय  करार  की  सफलता

 का  ही  फल  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरेन्द्र  पाल  :  जैसा  कि  सदन  को  मालम
 पाकिस्तान  के  रक्षा  एव  विदेश  राज्य  मंत्री  से  विचार-वीमेंस  के  बाद  9  अप्रैलको  जारी

 की  गई  सम्मिलित  भारत-पाकिस्तान  विज्ञप्ति  में  कहा  गया  था  कि  इस  पर  सहमति  हुई  थी

 कि  शिमला  करार  के  में  लिखित  के  उपायों  पर  अमल  करने  के  बारे  में

 बातचित  करने  के  शिष्टमंडलों  के  awa  का  समय  आ  गया  जब  ये

 बातचीत  आरंभ  तब  दूर-संचार  की  कड़ियों  तथा  यात्रा  को  फिर  से  शुरु  करने  पर

 पहले  चर्चा  होगी  ।  हमने  पाकिस्तान  को  लिख  दिया  है  fe  इस  वार्ता  के  लिए  परस्पर

 धापूर्ण  तारीख  निश्चित  की  जाए  |

 भारत  का  सर्वविदित  विचार  यह  है  कि  राजनयिक  संबंध  फिर  से  आरम्भ  करने  से  ga
 सामान्यीकरण  के  उपायों  अमल  में  कुछ  ठोस  प्रगति  होनी  चाहिए  ।

 इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्टे  छपी  हैं  ।

 ब्रिपक्षीय  करार  से  सामान्यीकरण  के  उपायों  पर  अमल  करने  और  उपमहाद्वीप  में

 स्थायी  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  बातचीत  चलाने  का  रास्ता  साफ  हो  गया  ।

 बम्बई से  प्रकाशित  होने  वाल  एक  साप्ताहिक  में  जीप  स्कूल  शिक्षक

 से  प्रकाशित  लेख

 8860.  श्री  भागीरथ  भंवर  :  FAT  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ॥

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  से  प्रकाशित  होने  वाले  1  1974  के  एक  साप्ताहिक
 में  प्रकाशित  44.0  जीप  स्कूल  शीर्षक  से  प्रकाशित  एक  लेख  की  और  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसमें  लगाये  गये  विभिन्न  आरोपों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है
 प्पा  रि

 क्या  सरकार  इस  मामले  की  कोई  न्यायिक  जांच  करायेगी  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  हां  ।

 तया  लेख  में  आरोपों  का  संबंध  मुख्यतः  1971  के  मध्यावधि  चुनावों  में  एक

 राजनीतिक दल  को  जीपों  की  खरीद  के  लिए  वित्तीय  प्रबन्ध  और  उत्तर  प्रदेश  और  उडीसा में  हाल  के

 चनावों  में  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  प्रमुख  ट्रक  निर्माता  दुबारा  उसी  पार्टी  को  ट्रक  देने  से

 है  ।  जीपों  सहित  वाणिज्यिक  गाड़ियों  की  बिक्री  और  वितरण  पर  नियंत्रण  न  होने  से  इन  गाड़ियों

 की  बिक्री  की  fafa  निश्चित  करना  निर्माताओं  और  उनके  विक्रेताओं  का  काम  >  ।  इस kel

 प्रकार  सरकार  से  ae  अपेक्षित  नहीं  है  fe  aa  निर्माताओं  दवारा  वाणिज्यिक  गाड़ियां  देने  के

 काम  की  देखभाल  करे  इसलिए  इस  मामले  कीਂ  न्यायिक  जांच  करने  का  प्रश्न  gt  नहीं  उठता  |
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 मम रीको  राजनयिक  द्वारा  आसाम  और  मेघालय  का  दौरा

 8861.  श्री  तय  गोगोई  :  क्या  निवेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  21  1974  को  कुछ  राजनयिकों  ने  आसाम  और  मेघालय

 का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  क्या  आसाम  में  पहले  हुए  दंगों  के  लिय  उन्हें  जिम्मेदार  ठहराया  गया था  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  हों  ।

 सरकार  के  पास  इस  आशय  की  कोई  सुचना  नहीं

 तेल  उत्पादन  करने  बाले  गट-निरपेक्ष  देशों  की  अलर्ट tad में  बैठक

 8862.  lo  पी  गंगा

 श्री  alo  मायावी :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  -  बताने  कृप  करेंगे  कि

 क्या  20  1974
 को  अल्जीयर्स  में  हई  बठक  तल  उत्पादन  करने

 बाल  गुट-निरपेक्ष  देश  विकासशील  तेल  आयात  करने  वबाल  देशों  को  मलय  में  कोई

 रियायत  देने  को  सहमत  नहीं  हुए  और

 ? यदि  हां  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 fain  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरक्षा  पाल  और

 19  मोचें से  21  1974  तक  अल्जीयर्स  में  आयोजित  fate  देशों  की  17  सदस्यों

 की  समन्वय  समिति  की  बैठक  में  तेल  आयात  करने  वाले  विकासशील  देशों  कों

 मूल्य  वरीयता  दिए  जाने  के  किन्ही  विशेष  प्रस्तावों  पर  गहराई  के  साथ  विवार

 नहीं  किया  सका  |  फिर  बैठक  में  यह  from  लिया  गया  ato  पी०

 ई०  सी०  के  निर्गुट  सदस्यों  के  साथ  सलाह-मशवरा  करने  के  लिए

 लाइबेरिया  और  नेपाल  को  लेकर  एक  कार्यकारी  दल  जाए  |  इस  प्रकार  के

 परामर्श  के  फलस्वरूप  ato  पी०  Fo  सी०  के  विचार-विमर्श  लिए

 भूमी  care  होगी  जिसका
 उद्देश्य  कुछ  निर्गुट  देशों  के  सम्मुख  आई  कठिनाइओं  को

 ।
 द्र

 करने  के  लिए  निर्गुट-देशों  में
 सहयोग

 की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जाएगा

 बैठक  में  इस  पर  भी  सहमति  हुई  कि  तेल  संकट  से  प्रभावित  fate  देशों  तथा  अन्य

 विकासशील  देशों  को  सहायता  देने  के  लिए  तत्काल  और  एकता  की  भावना  सभीसंभव

 उपाय  खोज  निकालने  में  fate  देशों  में  सहयोग  की  आवश्यकता  है  |

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  आयातित  उर्वरकों  का  वितरण

 8863.  श्री  सी०  के०  चन्द्रजीत

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 क्या  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  खनिज  तथा
 धातु

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयातों

 का  प्रस्तावित
 केन्द्रीकरण

 के  बारे  में  21  1974  के  अतारांकि
 ff

 सख्या  3993

 के  उत्तर  के  संबंध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  न

 क्या  भारतीय  उवेरक  निगम  भी  इस  बात  का  दावा  करता  है  कि  आयातित

 ह. उबरकों  वितरण  उसके  माध्यम  से  चाहिये  ?
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 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  अन्तिम  निर्णय  क्या  2  ;  और

 मंत्रालयों  के  परस्पर  मतभेदों  के  कारण  उस  मामले  में  कोई  निर्णय

 नहीं  हो  पा  रहा  है
 ?

 पति  और  पुनर्वास  मंत्री  ito  Fo
 arfeant feorrr

 7  और  (a  मई  1972  में

 भारत  feat  था  vr farce  इस  सुझाव में  कोई  औचित्य sare  निगम  ने  ऐसा  सुझाव

 नहीं  पाया  गया  था  |

 नहीं  |

 रेडियो  टेलीफोन  उपकरण

 8864.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा :

 श्री  बीरेन्द्र  सिंह  राव

 क्या  रक्षा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ष्ष् ता  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  ने  वायुयानों  म  लगने  वाले  ऑडियो  टेलीफोन  उपकरण

 का  किया  है  ,

 यदि  हा  तो  यदिਂ  ate  विमानन  विभाग  द्वारा  कोई  परिक्षण

 किया  गिया  है  उसके  परिणाम  निकले  है  ,  और

 उक्त  उपकरण  विंमान  बेतार  प्रणाली  से  कितना  सस्ता  तथा  द्वतगामी  सिद्ध

 होगा
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 विद्या  चरण

 :  भारत

 कट्रानिक्त  लिमिटेड
 ने  चार  चैनल  वाले  रेडियों  टेलिफोन  का  हल्के  वायुयानों

 ग्लाइडर ों  में  लगाए  जाने  के  लिए  विकास  किया  है  ।

 इस  सैट  का  नागर  विमानन  प्राधिकारियों  के  दवारा  परीक्षण  किया  गया

 है  ।  उनके  टाइप  अनुमोदनਂ  at  अभी
 तक

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 (77)  ऐसी  संभावना  है  fe  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  दवारा  विकसित

 जो  टर  तथा
 आधुनिकतम

 डिजाईन  बना  हुआ  है  ait  हल्के  वायुयानों
 में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  दोहरे  aaa

 वाल्व  टाइप  कम्यूनीकेशन-सेट  से  सस्ता  होगा t
 अभी  ग़्लाइडरों  में  किसी  भी  प्रकार  के  बे  तार  संचार  उपस्कर  का  प्रयोग  नहीं
 जाता  ै  ।

 चेसिज  तथा  मोटरगाड़ियों  को  चोर  बाजारों के  बार ेसमें  ज्ञापन

 क्या 8865.  श्री  भोगेन्द्र  AT:  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  इंडिया
 मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  पटना  की  प्रबंधक  समिति

 के  एक  सदस्य  से  26
 1974  को  एक  अभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  यह  आरोप

 लगाया  गया  है  सरकारी  आदेशों  at  उल्लंघन  करके  टायरों  तथा  मोटर  गाड़ियों

 का  वितरण  तथा  चोरबाजारी  की  रही  है  ,

 तथ्य यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  बौर  तत्सम्बन्धी
 ? कपा  है
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 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  हां  ।

 सभी  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि
 वे

 वाणिज्यिक  गाड़ी
 पर  1974  के

 उपबन्धों
 को  सख्ती  से  लागू  करें  जिससे

 सिद्धांतहीन  व्यक्ति  अधिक  मूल्यों  पर  गाड़ियां  न  बचें  |  ज्ञापन  में  उल्लिखित  गाड़ियों
 की

 पुर्नाबिक्री  के  विशिष्ट
 मामलों  की  जांच  करने  तथा  रिपोर्ट  देने  हेतु  बिहार  सरकार के

 पास  भेज  गया  है  ।

 विशेष  क्षेत्रों  तथा  राज्यों  के  लिए  विक्रेताओं  को  नियुक्त  करना  निर्माताओं  का  परमाधिकार

 है  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  में  सरकार  हस्तक्षेप  नहीं  करती  है

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  मूल्यों पर  कानूनी  नियंत्रण  लगाने  के  सुझाव  के  बार ेमें  सरकार

 ने  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  निर्माताओं  से  कहा  है  कि वे  सरकार की  पूर्वे  स्वीकृति  के  बिना  गाड़ियों
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  न  करें  ।

 दायरों  की  सप्लाई  के  लिए  जिनका  सम्भरण  कम
 वितरण  को  सरल  बनाया

 रहा  है  ।  उद्योग  ने  सरकार  के  परामर्श से  एक  वितरण  योजना  बनाई  जिसमें  विभिन्न
 स्तरों  rt  वितरकों  ar  विक्रेताओं  गतिविधियों  पर  कड़ी  जांच  करना  परिकल्पित

 है  ।

 चीन  भारत  मंत्री  बढ़ान  के  लिये  नेपाल  कौ  पेदा कदा

 8866.  शी  द्योतिमंय  बस १

 थी  प्रसन्न  भाई  मेहता

 rot  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  भारत-चीन  मंत्री  बढ़ाने  के  faq  नेपाल  की  पेशकश  के  बारे

 में 4  1974  के  एक  अंग्रेजी  दैनिक  समाचार-पत्न  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  faz)  इस  समाचार में  यह  संकेत

 था  कि  अगर  आवश्यकता पड़ी  नेपाल  इस  मामले  पर  i विचार  कर  सकता  है  ।

 भारत  और  चीन  एक-दूसरे  की  राजधानियों  राजनयिक  प्रतिनिधित्व  हैं  जो  दोनों

 देशों के  बीच  मित्रता  बढ़ाने के  लिए  बातचीत  करने  का  पर्याप्त  माध्यम  है  ।

 पाकिस्तान  भारतीय  की  संपत्ति  जप्त  करना

 8867.  को  सियार  fag  मलिक

 श्री  वीरेन्द्र  faz  राव

 क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पाकिस्तान
 सरकार  द्वारा

 1965  से  1971  के  बीच
 भारतीय

 राष्ट्रिकों  की

 पाकिस्तान  में  सम्पत्तियों  को  जब्त  fea  जाने  का  मामला  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया

 गया है  ;  कौर
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 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  १

 विदेश  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  a | पौर  1965  के

 के  बाद  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिक ों  की  जो  सम्पत्ति

 जब्त  कर  ली  थीਂ  उसके  बारे  में  कई  बार  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  बात  उठाई  गई  है  लेकिन
 उसका  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।  फिर  सरकार  इस  मामले  में  कोशिश  करती

 रहेगी ।

 टेस्टਂ  के  प्रशिक्षण  हेतु  प्रबन्ध

 ि 8868.  श्री  शंकर राव  साबित  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  TH  कपा  करेंगे  कि

 | ह लिन ट्स्ट  पाइलटोंਂ  की  अहंताएं  विशेष  योग्यता  और  कार्य  क्या  है

 os
 क्या  टेस्ट  पाइल

 ”
 के  प्रशिक्षण  हेतु  सरकार  ने  प्रबन्ध  किय  ह  ;  और

 यदि  तो  कब  से  और  कितने  पास्ट  पाइलटोंਂ  को  प्रशिक्षण  जाएगा ?

 रक्षा  मंत्री
 (att

 जगजीवन  राम )  (1)  अहर्ताएं  और  बिशेष  योग्यता

 हर्स्ट  पाइलटों केरूप के  रूप  में  प्रशिक्षण  के  लिए  चयन  भारतीय  वायु  के  निम्नलिखित

 अर्हताओं  वाले  विमान  चालकों  में  से  किया  जाता  है  —

 आयु  28-30  वर्ष

 कुल  उड़ान  750  घंटों
 से  कम

 नहीं

 एकल  उड़ान  500
 घंटों  से  कम  नहीं

 उच्च  औसत  उड़ान  योग्यता

 उच्च  ara  निष्पत्ति  विमान  उड़ानों  के  लिए  उपयुक्त  स्वास्थ्य  वर्ग

 (2)  ड्यूटियां

 टेस्ट  पाइलट  की  मुख्य  ड्यूटियां  इस  प्रकार  ह

 विकास  चरण  के  दौरान  प्रोटोटाइप  विमान/विमान  प्रणाली  का  उड़ान  परीक्षण  ॥

 प्रोटोटाइप  उड़ान  के  दौरान  आंकड़े  एकत्र  करना  और  विकी  सिर्फ़ as  द  tt
 विमान/विमान

 प्रणाली  की  डिजाइन  आवश्यकता  प्राप्त  करने  के  विचार  से  मूल्यांकन  करने  में

 डिजाइनर  की  सहायता  करना  |

 फैक्टरियों  में  विमान  उत्पादन  के  बाद  और  मरम्मत  में  alert  मरम्मत

 और  ओवर  हाल  के  बाद  विमान  का  उत्पादन  परीक्षण  |

 स्वदेशी  उत्पादन  के  अधीन
 विमान/विमान

 प्रणाली  के  बारे  में  कार्य  निष्पादन

 श्यंकताओं /  उपलब्धियों  के  संबंध  में  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  तथा

 सिविल  विमानन  महा  निदेशक  को  सलाह  देना  |
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 एएए

 और  1)  1976  से  भारत  में  पूर्ण  प्रशिक्षण  सुविधाए  स्थापित  होने  तक

 20  पाइलटोंਂ  को  अभी  विदेश  में  प्रशिक्षित  गया  है  ।  भारतीय  वायु  सेना

 के  विमान  और  प्रणाली  परीक्षण  स्थापना  में  5  उत्पादन  परीक्षण  पाइलटों  को  भी  प्रशिक्षित  किया

 गया है

 कुष्ठरोग  और  मानसिक  रोगियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 8869.  श्री  सी ०  Fo  जाफरदारोफ  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 क्या  स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्ठरोग  और  मानसिक  रोगों  जैसे  जिस  रोगों  से  पीड़ित  रोगियों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धीਂ  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोज॑न  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  के ०
 :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Selection  Grade  for  Pharmacists  and  Nurses  Working  in  Government  of

 India  Presses

 8870.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Third  Pay  Commission  has  recommended  a  selection,  grade  of

 Rs,  425-640  for  the  pharmacists  working  in  the  Government  of  India  Presses;

 (b)  the  nature  of  various  allowances,  besides  the  monthly  pay,  being  paid  to  the
 ‘A’  Grade  Nurses  working  in  Government  of  India  Presses  in  Delhi,  Nasik,  Simla

 and  Faridabad,  indicating  the  dates  from  which  and  the  rate  at  which  they  are  being

 paid;  and

 (c)  the  various  types  of  allowances,  besides  pay  being  given  to  the  Nurses  and

 Pharmacists  of  the  Delhi  Hospitals  run  by  Government  of  India  and  the  dates  from

 which  they  are  being  paid?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.

 K.  Kisku) :  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  furnished  as

 soon  as  available.
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 (c)  Following  are  the  allowances  besides  pay  being  given  to  the  Nurses  and  the
 Pharmacists  in  the  Central  Government  Hospitals  in  Delhi

 Date  from  which

 Type  of  allowance  Rate  being  paid

 I.  Nurses

 Dearness  and  City  Full  as  admissible  1.1.1973
 to  the  Central Compensatory  Allowance
 Government
 employees.

 Messing  Allowance  Merged  in  the  08510
 pay  with  effect  from
 1.1.1973.

 ‘Uniform  Allowance  RS.  200/-  per  annum  1.11.1973

 ‘Washing  Allowance  Rs.  15  per  month  1.8.1973

 Il.  Pharmactsts®

 Dearness  Allowance/  At  the  old  rates
 Interim  Relief  depending  on  the  pay

 drawn  by  the  individual

 City  Compensatory  8%  of  pay  plus  Dearness
 Allowance  pay.

 House  Rent  Allowance  15%  of  pay  plus  Dearness

 pay.

 *Revised  Scales  of  Pay  of  the  Pharmacists  have  not  yet  been  notified.  Hence  the
 old  rates  are  given.

 1974-75 के  लिए  विमान  उद्योग  के  लिए  पूंजीगत  परिव्यय

 8871.  श्री  एस०  एन०  सिंह  देव
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूंजीगत  परिव्यय  की  कोई  व्यवस्था क्या  वर्ष  1974-75  में  विमान  उद्योग  के  लिए

 की  गई
 है  ;

 यदि  तो  परिव्यय  की  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ;  और

 क्या  उद्योग के  विकास  के  लिए  कोई  धनराशी  मंजूर  नहीं  की
 गई  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  हूं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  जी  हाँ

 च्  ।  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  बंगलौर  की  पूंजीगत  परिव्यय  को  पुरा  करने  के

 1974-75  वर्ष  में  ऋण  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  अनुमानों  में  400  लाख  रुपयों की

 व्यवस्था कीਂ  गई  है  ।

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  को  चालू  परियोजनाओं  तथा  1974-75  के  दौरान

 हाथ  में  ली  जानेवाली  नई  परियोजनाओं  पर  लगभग  1,200  लाख  रुपए  के  पूंजीगत  परिव्यय  होने  का

 अनुमान  है  ।  इस  व्यय  को  अंशतः  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स लिमिटेड  के  आन्तरिक  साधनों से  पूरा

 किया  जायेगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 2  1974  लिखित  उत्तर

 कोयला  खनन  काय  म  गर-सरकारों  क्षेत्र  का  लाया  जाना

 8872.  श्री  रामचन्द्रन  कइनापल्ली

 श्री  व्यालार  रवि

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  खनन  संघ  माइनिंग  फंड  ने  कोयला  खनन  कायें  में  मेरी-सरकारी

 क्षेत्र  को  लाने  की  मांग  की  है  और  क्या  खानों  के  भूतपूर्व  मालिक  कोयला  क्षेत्र  में  अभी  भी  कठिनाइयां  उत्पन्न

 कर  रहे  हें  ;  और

 यदि  at  कठिनाइयां  उत्पन्न  करनेवालों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाये  गये  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  और  ry Se (@)
 कोयला

 उद्योग  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 को

 लाने  का  क
 विचार  नहीं  |  कोयला  क्षेत्रों  में  होने  वाले  उपद्रवों

 के  विरूद्ध  कानून  के  अनुसार  कारवाई  की  जाती  हैं  ।

 कीचड़  मोतियों  का  उत्पादन

 8873.  श्री  पी०  गंगादेवी

 भी  श्रीकिशन  मोदी

 करेंगे  कि क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारत  दूसरा  प्रमुख  देश  है  जहां  किसी  तकनीकी  सहायता
 के  बिना  ्) कल्चड  मोती  बनाया

 गय  ;  और

 यदिਂ  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तय  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सबोध  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार
 जापान के  बाद  भारत ही  एक  ऐस देश है है  जो  स्वतन्त्र रूप  से  संबन्धित  मोतियों  का  उत्पादन

 करता  है

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  मोतियों  के  संबंधी
 की

 एक  योजना
 की  स्वीकृति दी

 थी

 और  ag  योजना  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  अनुसंधान  द्वारा  तमिलनाडु  सरकार  के  सहयोग  से  तूतीकोरिन
 में  1972  में  शुरू  गई  थी  -  1972  में  विपलोदई  में  एक  मोती  संबंधन  प्रयोगशाला  तथा

 फार्म
 की

 स्थापना  की  गई  थी  तथा  खुले  समुद्र  में  मोतियों  की  सीपों  की  वृद्धि  के  लिए  सीपों  के  रपट  कलचर

 की  विधि  अपनाई  गई  |  तूतीकोरिन  में  समुद्र  से  मोतियों  की  सीटें  इकट्ठी  की  गई  तथा  मोतियों के  संवर्धनਂ

 के  लिए  सीपों  में  देश  में  तैयार  किंया  गया  बीज  डाला  गया  इस  विधि  से  बीज  डालने  की  तारीख  से  केवल
 43  दिनों के  पश्चात्  25  1973  को

 पहला  मोती  तैयार
 गया

 ।  यह  काम  जारी  है  ।

 मोती  संबंधन  के  लिए  एक  प्रायोजना  आरम्भ  करने  तथा  यह  काम  बड़े  पैमाने  पर  करने

 के  लिए  उपयुक्त  संख्या  में  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव  है

 विदेशों  को  भेजे  गये  प्रतिनिधि-मंडल

 8874.  श्री  शिवनाथ  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~  ~  विदेश  मंत्रालय  द्वारा  गत  तीन  में  कौन-कौन  से  प्रतिनिधि  मंडल  विदेशों  को  भेज
 गय थ  जिनमें  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  किया  गया  था  ;  और

 ~
 ?

 उन  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उन  प्रतिनिधि  मंडलों  में  विदेश  गय  थ

 fata  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  और  एक  विवरण  सदन

 की  मेज़  रख  दिया  गया  |
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 Written  Answers  May  2,  1974

 विवरण

 प्रतिनिधिमंडल  का  नाम  संसत्सदस्यों के  नाम

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  का  26  वा  अधिवेशन  1971  श्री  बिपिन  पाल  दास

 श्री  मोहम्मद  उस्मान  आरिफ

 श्री  fro  गंगा  रेड्डी

 श्री  प्रबोध  चंद्र  |

 श्री  रुद्र  प्रताप सिह

 माल्टा  में  दिवसीय  हैंडसम  इन  मारि  श्री  एन०  के०  पी०  साल्व

 दक्षिण  अमरीका  के  लिए  सदभावना  मिशन  श्री  इ  हैं हज

 जातीय  मे  दभाव  पर  संयुक्त  राष्ट्र  की  गोष्ठी  श्री  सालेभाई  अब्दुल  कादिर

 लीबिया  और  लेबनान  प्रोफेसर  नरूला  हसन

 के  लिए  सद्भावना  मिशन

 लेबनान  और  ईरान  के  लिए  सदभावना  मिशन  प्रोफेसर  रशीश्ददीन  खान

 1972

 भारतीय  सद्भावना  हज  शिष्टमंडल  श्री  एम०  बी०  और

 श्री ए०  के०  ए०  समद

 श्री  बो०  पी०  मोय संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  का  27  वा  अधिवेशन

 श्री  सी०  एम०  स्टीफ़न

 श्री  एन०  आर ०  रूना

 भी  वी  ०  बी'०  दे  ह  दि

 श्री  मलक  गोविंद रेडडी

 मेक्सिको  और  श्री  इरा स्मो  ड  सेवा

 के  लिए  सद्भावना  शिष्टमंडल  |

 नारी  का  स्थान  और  परिवार  नियोजन  संबंधी  गोष्ठी  में  श्रीमती  मुकुल  बनर्जी

 शामिल  होने  के  लिए  तुर्की  के  लिए  प्रतिनिधि  मंडल  ।

 1973

 श्री  एम०  वी० संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  का  अधिवेशन

 श्री डी०  पी०  सिंह

 सरदार  सिंह

 माल्टा  में  चौथा  इन  मारीशस  श्री  एन०  के०  पी'०  साल्वे

 उपनिवेशवाद  और  दक्षिण  अफ्रीका  के  जातीय  पथ रवासन  श्री  नवल  किशोर शर्मा

 के  पीड़ितों  के  समर्थ नाथ  ओस्लो  में  विशेषज्ञों  का

 अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  ।

 इंजीनियरिंग  fata  संवर्धन  परिषद  के  प्रतिनिधिमंडल  श्री  डी०  डी०  पुरी

 की  लातीनी  अमरीकी  देशों  की  यात्रा  ।

 भारतीय  सद्भावना  हज  प्रतिनिधिमंडल  श्री  To  के०  एम०
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 लिखित  उत्तर 12  1896

 Preparation  of  Ghee  from  Cow  Tallow

 8875.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  report  published  in
 a  newspaper  on  the  27th  September  last  that  ghee  was  being  prepared  at  many
 places  from  cow  tallow;  and

 the  action (b)  the  facts  thereof  and  the  reaction  of  Government  thereto  and
 taken  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku);  (a)  Yes.

 (b)  The  inquiries  made  by  the  Government  of  Punjab  reveal  that  some  of  the
 local  Harijans  living  in  the  outskirts  of  Mukerian,  Punjab,  slaughtered  some  cows
 and  oxen  (said  to  be  stolen  ones)  and  had  been  selling  secretly  and  stealthily  tallow
 of  cows  at  Pathankot,  Jullundur  and  other  places.  In  a  raid  in  September,  1973,  the
 police  arrested  four  persons  alongwith  the  material  and  articles  and  registered  a  case
 on  the  23rd  September,  1973  against  the  accused  persons,  under  Section  3/8  of  the
 Slaughtering  Act  and  Section  429  of  JI.P.C.  After  investigation,  prosecutions  have
 been  launched  against  the  said  accused  in  the  Court  of  Judicial  Magistrate,  1st  Class,
 Dasuya.  There  is  no  regular  trade  of  manufacturing  ghee  out  of  tallow  of  cows.

 बिहार  में  qaaraiar  व्यय

 8876.  श्री  हरि  किशोर  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 बिहार में  वर्ष
 1972-73  और  1973-74 में  नसबन्दी  पर  कुल  कितनी  धनराशि खच

 की  गई ;  और

 के  नसबन्दी  के  आपरेशन  किये  ?

 ot
 34

 |
 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  मंत्री  पी ए०  के०  नसबन्दी  पर

 ay  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 1972-73  224.78  लाख  रुपये

 1973-74  .  लाख  रुपये

 इन  वर्षों  में  राज्य  में  की  गई  नसबन्दी न्याय  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 1972-73
 260,833

 1973-74  28,237

 मंसुर  खान  मजदूर  संघ  द्वारा  ज्ञापन

 8877.  श्री  क्योतिमंय  बसु  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  मैसुर  खान  मज़दूर  संघ  के०  बी०  एफ  5,  द्वारा  दिनांक
 3  1973  के  सहायक  श्रम  बंगलौर  को  दिये  गए  एक  ज्ञापन  की  ओर  दिलाया  गया

 है  जिस  में  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  प्रबंधक  संगठित

 विशेषतया  मैसूर  खान  मजदूर  संघ  के  प्रति  अनुचित  रवैया  अपना  रहे  हैं  ;
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 Written  Answers  Vaisakha  12,  1896  (Saka)

 क्या  संघ  ने  ag  भी  आरोप  कि
 प्रबंधकों

 ने  मद
 संख्या  5  से  सम्बन्धित  22

 1972  के  समझौता  ज्ञापन  का  उल्लंघन  है  और  गत  वर्ष  श्रमिकों

 की  संख्या  13,000  से  घटाकर  लगभग  10,000  कर  दी  गई  है  ;  यदि  तो  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  और

 इस  संबंध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  तो  वह  कपा  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय म  उपमंत्री  बाल  गोविंद  हां  ॥

 यूनियन  ने  उसमें  अभियोग  लगाया  है  कि  प्रबंधकों  ने  22  1972  के
 ज्ञापन मदद  5  का  उल्लंघन  है  ॥

 तक  श्रमिकों  की  संख्या  में  कमी  का  संबंध  वह  13,000 से  घटा  कर  लगभग  10,000

 नहीं  की  गई  है  ।

 श्रम  आयुक्त  बंगलौर ने  29  1973  को  प्रबंधकों  और

 यन  साथ  विचार-विमर्श  किया t  विचार-विमश  दौरान  यूनियन  अभिकथित

 सताने  आदि  का  कोई  विशिष्ट  उदाहरण  नहीं  दे  सकी  और  अन्ततोगत्वा पक्षों  ने  यह  स्वीकार  कर

 fe  दस  शिकायत  को  समाप्त  हो  चुका  माना  जाय  ॥

 देग  में  कसर  तथा  फाइलेरियाई  के  मामलें

 8878.  श्री  watery बसु  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  के  देश  में  कसर

 तथा  फाइलेरियाई के  मामले  के  बारे  में  7  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  ,326 के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  1969  के  बाद  मलेरिया  और  फायलेरिया के

 मामलों  में  वद्ध  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय मे  उपमंत्री  ए०के०  किस्कू  )  :  इसके  महत्वपूर्ण  कारण

 इस  प्रकार हैं

 मलेरिया/फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रमों  के  लिए  अपर्याप्त  वित्तीय  आबंटन  ;

 पर्याप्त  मात्रा  में  कीटनाशक  दवाओं  की  समय  पर  प्राप्ति  और  वितरण  की  दिक्कतें  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  विशेष  प्रकार  के  मच्छरों  में  प्रचलित  कीटनाशक  दवाओं  के  प्रति  सहिष्णुता

 उत्पन्न हो  जाना  ॥

 शहरीकरण  और  औद्योगीकरण  में  तेजी  होने  के  कारण  मच्छरों  का  अधिकाधिक पैदा  हो

 कोयला  उत्पादकों और  रेलवे के  बीच  नुक्ताचीनी  करने  की  प्रवृत्ति

 8879.  श्री  स्यॉतिमंय भर  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 ५

 (*)
 क्या

 उनका  घ्यान
 17  1974  के  एक  दैनिक  पत्न  t

 प्रोड्यूस

 एंड  रेलवे
 इन  फाल्ट  बाइंडिंग  गेम  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया गया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सबोध  हां  ।

 सरकार  इस  बात से  नहीं  है  कि  प्रस्तुत  समाचार  पत्न  ने  ag  निष्कर्ष  निकाला

 और  रेलवे  gat  को  दोषी  ठहराते  हैं  ।  एक  दूसरे  पर  दोष
 लगाने  की  ऐसी  कोई  नहीं  है  और  सरकार  ऐसी  प्रवृत्तियों  को  बढ़ावा  देती

 हैं  ।

 महत्वपूर्ण  दस्तावेजों  चोरो

 8880.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  29  मारे  को  निर्माण  नई  दिल्ली  स्थित  चिकित्सा सेवा  महानिदेशालय x

 के  सहायक  निदेशक  के  कार्यालय  में  कुछ  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  धोरी हो  गय  है  )

 यदि  तो  दस्तावेजों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 चोरी  के  क्या  कारण हैं  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  के  ०  से

 29  1974  अपराहन  को  स्वास्थय  सेवाओं  के  सहायक  प्रशासन )
 के  कार्यालय  से  दिल्ली  के  विभिन्न  संस्थानों  में  हड़ताल  की  स्थिति  से  संबंधित  एक  पार्ट-फाइल

 खोई हुई  पायी गई  ।  सरकारी  कागजातों के  खो  जाने  की  सुचना  पुलिस  अधिकारियों  को  दे  दी
 गई  और  forte  31  1974  को  at  करायी  गई  ।  पुलिस  जांच-पड़ताल

 की  रिपोर्ट  प्रतीक्षा  की  जा  | रही  है

 Workers  Rendered  Jobless  in  Plastic  Industry  in  Delhi

 8881.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  ten  thousand  labourers  working  in  the  plastic  industry  and  trade  in
 Delhi  have  been  jobless  for  the  last  about  two  months;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  remove  those  reasons?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to
 (c)  According  to  the  information  made  available  by  the  Delhi  Administration,
 neither  they  have  received  any  complaints  in  this  regard  nor  have  the  workers  con-

 tives  of  the  workers  concerned  to  the  attention  of  the  Delhi  Administration.
 cerned  raised  any  industrial  dispute.  The  matter  could  be  brought  by  the  representa-

 New  Scheme  for  Family  Planning  in  the  Fifth  Plan

 8882.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Shri  S.  Singh:

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  chalked  out  a  new  scheme  for  making  family
 planning  a  success  during  the  Fifth  Plan  period;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  and  how  it  differs  from  the  earlier  scheme
 as  also  the  achievements  repeated  therefrom?

 4]
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku):  (a)  New  strategies  for  implementation  of  Family  Planning  Programme
 have  been  evolved.

 (b)  The  following  strategies/steps  for  making  family  planning  a  success  during,
 the  Fifth  Five  Year  Plan  are  proposed  to  be  adopted

 (i)  It  has  been  decided  to  integrate  progressively  family  planning  in  a  larger
 development  package  especially  of  Health,  Nutrition  and  Maternal  and
 Child  Welfare.  Both  the  services  and  communication  efforts  will  be  directed
 towards  such  integrated  development.

 (ii)  It  has  been  sought  to  give  better  health  and  other  services  to  the  people
 through  the  Minimum  Needs  Programme  and  it  will  provide  a  more  effec-
 tive  framework  for  the  success  of  the  family  planning  programme.

 Health (iii)  At  present  Uni-purpose  Workers  with  the  designations  of  Basic
 Workers,  Malaria  Surveillance  Workers,  Vaccinators,  Health  Education
 Assistants  (Trachoma),  F.  P.  Health  Assistants  etc.  are  working  in  vertical
 manner  for  their  respective  programmes.  All  these  workers  may  now  be
 converted  into  Multipurpose  workers  in  a  phased  manner  and  thus  a  larger
 number  of  persons  on  the  strength  of  Health,  MCH  and  Family  Planning
 will  be  available.  Family  Planning  Programme  will

 be  given  high  priority.

 (iv)  At  present,  a  uniform  pattern  of  implementation  of  programme  has  been
 followed  in  respect  of  urban  and  rural  areas.  As  the  socio-economic  charac-
 teristics  of  population  residing  in  rural  and  urban  areas  differ  widely,  the
 programme  strategy  should  be  different  in  rural  and  urban  areas.  It  has,
 accordingly,  been  decided  that  the  new  strategy  for  the  intensive  efforts
 should  be  based  upon  the  factors  of  urbanisation,  female  literacy  and  den-
 sity  of  population  so  far  as  urban  areas  are  concerned  and  the  factors  of
 growth  rate  and  density  of  population  so  far  as  the  rural  areas  are  concerned.

 (v)  It  is  proposed  to  adopt  a  new  motivational  strategy  involving  individual
 and  greater  personalised  approaches;  fuller  use  of  various  mass-media
 and  expanding  T.  V.  and  radio  net-work.  The  new  communication  policy
 wili  be  part  of  a  package  which  will  have  to  tackle  simultaneously  related
 programmes  like  Family  Planning,  Child  Health,  Nutrition  and  status  and
 rights  of  women,  economic  opportunities  and  productivity  of  fewer  and

 The healthier  children  as  against  a  large  number  of  sickly  children  etc.
 thrust  of  the  new  family  planning  communication  will  be  inter-disciplinary,
 inter-ministerial,  and  multi-professional.

 (vi)  According  to  the  old  policy  ‘compensation’  money  was  inter  alia  given  to
 the  doctors  and  motivators  for  the  sterilisation  cases  and  IUD  insertions
 but  in  the  new  strategy  payment  of  such  cash  compensation  have  been
 discontinued.  In  its  place  a  scheme  for  community  awards  to  be  given  for

 outstanding  performance  to  Panchayats,  voluntary  organisations  and  pro-
 fessional  bodies  has  been  substituted.  Along  with  it  a  scheme  of  awards  to
 staff  in  the  form  of  general  amenities  has  been  proposed.

 (vii)  Large  vasectomy  camps  with  higher  incentives  have  been  discontinued.  In
 their  place,  small  camps  with  limited  number  of  cases  and  additional  assist-
 ance  at  the  rate  of  Rs.  5/-  per  case  for  making  arrangements  have  been
 introduced.

 (viii)  There  will  be  more  effective  participation  of  local  bodies,  voluntary  orga-
 nisations  and  trade  unions  etc.  and  greater  involvement  of  the  community
 in  the  programme.

 Expected  Achievements

 It  is  expected  that  the  birth  rate  will  be  brought  down;  from  the  present  level  of
 about  35.6  per  thousand  population  to  30  per  thousand  by  the  end  of  1978-79.  For
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 _

 this  purpose,  the  following  targets  in  the  various  methods  of  family  planning  have
 been  set  for  the  Fifth  Plan.

 (i)  Sterilisation  18  tnillion
 5.5  million (ii)  IUD  Insertions

 (iii)  C.  C.  Users  8.7  million  users  by  1978-79.

 Workers  Rendered  Jobless  in  Kedla  Jharkhand  Colliery  in  -Hazaribagh  District

 8883.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  about  6000  workers  of  Kedla  Jharkhand  colliery  in  Hazaribagh
 District  have  been  rendered  jobless  for  the  last  few  months;  and

 (b)  if  so,  the  causes  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  remove  those  causes?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda) :
 (a)  to  (c)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 डी०  सी०  एम०  क  निकल  दिल्ली  को  पुन  खोलना

 8884.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डी०  to  एम०  केमिकल  दिल्ली  के  प्रबंधकों  जिसमें  हड़ताल  चल

 रही  किराये  के  मज़दूरों  की  सहायता  से  फैक्ट्री  को  पुनः  खोलने  का  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 नजफगढ़  औद्योगिक  क्षेत्र  स्थित  दिल्ली  क्लाथ  मिल्स  फैक्टरी  के  436  मजदूर
 9  1974  को  गिरफ्तार  किए  गए  थे  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 क्या  मज़दूरों  ने  इसका  विरोध  और  इसकी  सामना  feat  और

 यदि  तो  इस  सरकार  प्रतिक्रिया

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  उपलबध
 कराई  गई  प्रबंधकों  ने  दिनांक  17  1974  के  एक  नोटिस  द्वारा  कैमिकल
 और  टिन  कन्टेनर  विभागों  से  तालाबंदी  उठा  दी  थीਂ  और  1974  को  वनस्पति 18,
 विभाग  और

 पावर  हाउस  से  जबरी  छू टूटी  समाप्त  कर  दी  थी
 ।

 श्रमिकों
 ने

 काम
 पुन

 आरम्भ

 नहीं  feat  और  प्रबंधकों  ने  उसके  बाद  18  1974  को  सभी  विभागों  में  जबरी

 छुटटी  घोषित कर  दीਂ  ।  तत्पश्चात  9  अप्रैल  से  कुछ  विभागों  में  जबरी  छुटटी  समाप्त  करे  दी

 गई  और  13  अप्रैल  से  अन्य  विभागों  और  श्रमिकों  को  सामान्य  स्थिति  स्थापित  करने  के

 लिए  कार्य  पुनः  आरम्भ  करने  की  सलाह  गई  ।  श्रमिक  ड्यूटी  पर  नहीं  आय  ।  सूचना
 मिली  है  कि  प्रबंधकों ने  19  1974  को  श्रमिकों  को  एक  नोटिस  के  द्वारा  28  अप्रैल

 1974  तक  कार्य  आरम्भ  करने  की  फिर  सलाह  जिसके  न  किए  जाने  पर

 qe  समझा  कि  श्रमिक  अपनी  मर्जी  से  सेवा  छोड़  गए  हैं  ।  ae  सुचित  feat  गया
 >
 ए  fe  प्रबंधक  नए  व्यक्तियों  को  भर्ती  करने  की  कार्यवाही  भी  कर  रहे  हैं  यदि  श्रमिक  कार्य

 |  आरम्भ  नहीं  करते  ।  तथापि  अभी  तक  नए  श्रमिक  के  भर्ती किए  जाने  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ||
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 और  अन्य  श्रमिकों  और  अधिकारियों  अभिकथित  जिस  के

 फलस्वरूप  कुछ  को  चोटें  लगीं  श्रमिकों  और  अधिकारियों  को  काम  पुनः
 आरम्भ  करने  से  रोकन ेके  लिए  1974  को  435  श्रमिक  गिरफ्तार

 किए गए  थे  ।  यह  सुचित  किया  गया  है  कि  जो  श्रमिक  गिरफ्तार नहीं  किए  गए
 उन्होंने  उन  श्रमिकों  को  रोकना  आरंभ  कर  दिया  जो  ड्यूटी पर  हाजिर  होना  चाहते  थे

 ।
 संबंधित

 प्राधिकारी  कानून
 और  बनाए  रखने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्ली

 प्रशासन  भी  इस  एकक  में  स्थिति  लाने  के  लिए  प्रयत्न  जारी  रखे  हुए  ह  |

 Purchase  of  Toilet  articles  by  Canteen  Stores  Department  from  Foreign  Companies

 8885.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Canteen  Stores  Department  has  purchased  toilet  articles  for  the

 military  personnel  which  are  foreign  made  or  have  been  manufactured  or  supplied
 ‘by  foreign  companies  in  India;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  thereon  during  the  last  three  years,  year-wise  and
 the  future  policy  proposed  to  be  followed  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  The  Canteen  Stores  Depart-
 ment  (India)  have  not  purchased  any  foreign  made  toilet  goods.  Toilet  goods  like

 subsidiaries  of tooth  paste,  talcum  powder,  soaps  etc.,  manufactured  in  India  by
 foreign  companies  have,  however,  been  purchased  for  sale  to  the  Defence  personnel
 as  these  are  in  great  demand  by  them.

 (b)  The  expenditure  on  these  purchases  during  the  last  three  years  had  been  as
 under  :

 1971-72  Rs.  3,37,22,836.59

 1972-73  Rs.  5,25,25,103.64

 1973-74  Rs.  3,57,76,127.20

 The  main  guiding  principle  in  determining  the  items  to  be  traded  in  by  the
 Canteen  Stores  Department  (India)  for  being  sold  to  the  Defence  personnel  is  con-
 sumer  preference  and  popularity.  This  policy  is  proposed  to  be  continued.

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  गाजियाबाद  को  भारतीय  इंजीनियरों  द्वारा  आयोजना  और

 डिजाईन  तयार  करना

 8886.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 गाजियाबाद  में  स्थापित  होने  वाले  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  कारखाने  की  आयोजना  और

 डिजाईन  भारतीय  इंजीनियरों  दवारा  तैयार  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 विद्या

 चरण
 :  जी  हां  ।

 नई  दिल्ली  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  समझौते  का  कार्यान्वयन

 8887.  श्री  कार  बी०  स्वामीनाथन  :

 भी  निहार  भास्कर  :

 LY कया  विदेश  मंत्री  ae  gata की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  अप्रैल  74  में  नई  दिल्ली  में

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  समझौते  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  1  मई  1974 तक  क्या

 sift हुई  ?
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 विदेश  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  सुरेख  पाल
 :

 भारत  में  जितने  भी  पाकिस्तानी  सु दुध बंदी
 उन  195

 को  भी  मिलाकर  जिनपर  बंगला  देश  सरकार  पहले  मुकदमा  चलाना  चाहती  ये

 सभी  बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान  के  बीच  हुए  त्रिपक्षीय  समझौते  के  अंतर्गत  30  1974

 तक  पाकिस्तान  प्रत्यावर्तित  किए  जा  चुके थे  ।  जैसा कि  उक्त  त्रिपक्षीय
 समझौते में  निहित  है  पाकिस्तान

 से  शेष  बंगालियों  का  और  बंगलादेश  से  पाकिस्तानियों  का  प्रत्यावहन  अभी  चल  रहा
 हे
 ष  ||

 ज्वाइंट  साइबर  ब्यूरो  के  अवर-स्नातक  कर्मचारी

 8888.  श्री  नवल  किशोर  सिंह  कया  रक्षा  मंत्री  ज्वाइंट  साइफर  ब्यूरो के  अवर-स्नातक

 कर्मचारियों  के  बारे में  20  1973  के  अतारांकित  wa  संख्या  5632  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बीच  ज्वाइंट  साइफर  ब्यूरो  में  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमो  को  अंतिम रूप  दिया

 जा  चूका है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हें
 ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  sto  बी०
 :

 और
 ज्वांइट

 साइफर  ब्यूरो के
 पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  की  वर्तमान व्य  का  अध्ययन  करने के  लिए  मन्त्रालय  द्वारा
 एक  अध्ययन  दल  स्थापित  किया  गया  थाਂ  ||

 उसने  i  रिपॉट  ty
 कर  दी a

 भष्ययन  दल  दवारा  की  गई  सिफारिशें  इस  समय  मंत्रालय  के  विचाराधीन  al

 कृषि  श्रमिक  कल्याण  कोष

 8889.  श्री  नवल  किशोर  सिह  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  श्रमिकों  की
 कल्याणकारी

 योजनाओं  के  लिए  उपकर  के  रुप  में  एकत्रित
 कल्याण  कोष  जैसा  कि  भूमि  राजस्व  प्रणाली  में  जाता  के  प्रश्न

 अ की  सम्बन्धित  हितों  से  परामर्श  कर  के  जाँच कर  गई  है

 परिणाम  निकला ? यदि  उसका  क्या

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बालगोविन्द  और  मामले  जांच  की
 जा  रही है  ।

 मद्रास  स्थित  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  तमंचा  रियों  द्वारा  उद्योग  चलाना

 8890.  श्री  एस०  ए०  सरुगनन्तम  :.  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डायरेक्टोरेट  आफ  Fo  एण्ड  टी ०  के  अधीन  प्रशिक्षकों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान

 मद्रास और  अग्रिम  प्रशिक्षण  मद्रास  में  कार्य  करने  वाले  किसी  अधिकारी  और  अधिकारी के

 सम्बन्धी  मद्रास  अथवा  अन्य  स्थानों  पर  गेर-सरकारी  उद्योग  चला  रहे  प

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार की  मंजूरी  प्राप्त  कर  गई  है

 45



 Written  Answers  May  2,  1974

 क्या  उपयुक्त  संस्थानों  में
 of  वापस MUST क  |  प्राप्त  कर  रहे  संस्थान के  काय  के  घंटों

 में  एसे  उद्योगों  में  काम  करते  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  जी
 हां

 ।  यह  ध्यान
 में  लाया

 गया  कि  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  मद्रास  के  दो  कनिष्ट  कर्मचारियों के  पिता  व्यवसाय  चला  रहे

 नहीं  ।  नियमों  के  अंतर्गत  सुचना  देना  तभी  अपेक्षित  है  जब  कि  संबंधी  आश्रित  हों  ।

 इस  विभाग  के  ध्यान  में  एसा  कोई  मामला  नहीं  लाया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 एडवांस  टॉकिंग  मद्रास  द्वारा  प्रशिक्षित  व्यक्ति  तथा  उन  पर
 हुआ  व्यय

 मरुगनन्तम  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि 8891-  श्री  एस०  ए०

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशक  के  अधीन  एडवांसूड  a  fat

 मद्रास  में
 कितने

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  fear  गया  तथा  प्रति  हज  सल्ल वार  कितने

 प्रशिक्षणार्थी  लिये  गये  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  इंस्टीटयूट  द्वारा  संस्थापना  शल्क  तथा  प्रशिक्षण  शल्क  पर

 अलग-अलग  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 (x)  Ta7
 श्रम  मंत्रालय  उप-मंत्री  बालगोविन्द  }  19/74  -72  1972-73

 कौर  1973-74  में  उच्च  प्रशिक्षण  संस्थान  मद्रास  पास  हुए  उच्च
 कु  1  प्राप्त  दस्तकारों  और

 तकनीकों की  संख्या  |

 *1971-  1972-  1973-  योग

 पाठ्यक्रम  1972  1973  1974

 टूल  डिज़ाइन  25  85

 टूल और  डाई  मे मेकिंग
 तथा  टूल

 रूम
 आपरेटर  ट्रेनिंग  .  25  87

 11  30 मी टोला जी और  इन्ही  टशन

 हीट  ट्रीटमेंट  11  37

 मशीन  टल  मेंटिनेन्स  14  46  33

 एडवांस  न्ष्८ वेल्डिंग  44  106

 nt eS  पलट एव  टि

 14  162  378  554

 दस  संस्थान ने  1971  में  राय  करना  आरम्भ
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 लिखित  उत्तर 12  1896  )

 किया  गया  खर्च  रुपय  रुपय  रुपय

 स्थापना  व्यय  2,  91,905  30,581  3,  91,670

 )  ये

 यथार्थ
 )

 प्रशिक्षण  व्यय  6,000  39,000

 डी०  जी०  ओ०  एफ०  का  कार्यालय  भवन

 8892.  श्री  समर  गह  क्या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने
 कलकत्ता

 स्थित  डी०  जी०
 ओ०  एफ०  के  27  वर्ष

 पुराने  कार्यालय
 क

 मासिक  50,000  रुपये  से  बढ़ाकर  80,  000  रुपये  प्रति मास  करने  का  निर्णय  किया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  10  आकलैंड  कलकत्ता  में  डी०  जी०  ओ०  एफ०  का  कार्यालय  भवन

 बनाने  का  fra  किया  और  क्या  धनराशि  की  अनुपलब्धता  के  तक  पर  निर्माण  आरम्भ

 न  करने  का  निर्णय  feat  है

 क्या  सरकार  को  बसन्त  उद्योग  लिमिटेड  को  वर्तमान  कार्यालय  भवन  के  किराये  के

 रूप  में  प्रति  ag  1,9  6,000  रुपय  अदा  करने  और

 यदि  तो  यदि  सरकार  के  स्वयं  के  भवन  के  निर्माण  का  निणंय  किसी  कम्पनी
 के  हित  में  आस्थगित कर  दिया  गया  है  तो  क्या  सरकार  इस  बात  की  जांच  करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  उत्पादन  )  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  डी०  जी०
 ओ  ०  एफ  ०

 के  कार्यालय  के  कुछ  भाग  को  स्थान  देने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय ने  1-4-1968  को  53,910

 रुपए  प्रति  मास  के  मासिक  किराए  पर
 44  पार्क  स्ट्रीट  कलकत्ता में  एक  भवन  किराए  पर  लिया

 था  ।  31  मारे  1974 को  अन्तिम  पट्टेदार  समाप्त  हो  गई  ।  सरकार  ने  पट्टेदारों  का  नवीकरण

 करने  का  सिद्धान्त :  निर्णय  कर  लिया है  ।  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा है  कि

 किराए  की  मात्रा  क्या  हो  ।

 आकलैंड  कलकत्ता  में  प्रस्तावित  भवन  निर्माण  की  आधार-शिल्ला  रखी  जा  चुकी

 है

 इस  वर्ष  के  बजट  में  5  लाख  रुपया  की  धन  राशि  की  प्रारम्भिक  कार्य  के  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 लंबर  ब्यूरो  का  शिमला  से  चंडीगढ़  स्थानान्तरण

 8893.  श्री  वसन्त  साठ  व्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिमला  स्थित  लेबर  ब्यूरो  कार्यालय  को  सरकारी  सुविधा  के  लिए  वहां  से  चंडीगढ़

 स्तरित  करने  का  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है  और  क्या  यह  स्थानान्तरण शरद  सत्र  के  आरम्भ

 होने  से  पहले  ही  पुरा  कर  देने  व्यवस्था की  जा  रही  है

 यदि हां  तो  इस  मामले में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ;  और

 चालू  वर्ष  में  लेबर  ब्यूरो  को  शिमला  से  चंडीगढ़  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  कितने  धन

 की  व्य  था  की  गई  है

 *
 *आंकड़े  समीप  के

 सौ
 के  gos  में  बदल  दिए  गय  है  ।
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 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  और  श्रम  ब्यूरो का  एक  भाग
 अगस्त  1971  में  शिमला  &  चण्डीगढ़  स्थानान्तरित  गया  था  ।  ब्यूरो  के  शेष  भाग को

 स्थानान्तरित  करने  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्रम  ब्यूरो  के  1974-75  के  बजट  में  कार्यालय को  शिमला  से  चण्डीगढ़

 स्थानान्तरित  करने के  लिए  14.  27  लाख  रुपये  सहित  कुल  71.  51  लाख  रुपये
 की

 व्यवस्था  का  प्रस्ताव
 किया  गया  था  |  मितव्ययिता  के  कारणों  से  उपरोक्त  बजट  को  71.51 लाख  रुपये  से  घटा

 कर  43.  05  लाख  रुपये  कर  feat  गया  है  और  इस  अवस्था  में  यह  कहना  कठिन  कि

 कार्यालय  के  स्थानान्तरित के  लिए  वास्तव  में  कितनी  उपलब्ध  |

 निर्माण  श्रमिकों  के  लिए  श्रमिक  सहकारी  समितियां

 8894.  श्री  बसन्त  साठे :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  स्वीडन  की  भाति  श्रमिकों  के  साथ  न्याय  करने  के  लिए  भवन  और  निर्माण

 उद्योग ठे  के  के  श्रमिकों  की  उत्तरोत्तर  कमी  करने  और  बड़े  पैमाने  पर  श्रमिक  सहकारी  समितियां  बनाने

 के  लिए  नीति  तैयार  की  है  ;

 यदि हां  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  कया  है  ;

 त्
 भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  राज्यवार  कितने  पुरुष  और  महिला  श्रमिक  काम

 कर
 रहे  हैं  ;

 उक्त  क्मेंचारियों को  काम  अच्छी  शर्तें  उचित  मजूरी  देने
 और

 अन्य  कल्याण  सुविधाएं

 .

 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  क्या  कानूनी  अथवा  अन्य  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 मंत्रालय सें  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  और  सरकार ने  ठेका  श्रम

 (  विनियमन  और  अधिनियम  1970  बनाया  है  और  ठेका  श्रम  और
 केन्द्रीय  नियमावली

 1971
 तैयार  की  है  ताकि  भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  सहित

 ठेका  श्रमिकों  की  कार्य-दशाओं  के  भुगतान  और  कल्याण  संबंधी  सुविधाओं  के  उपबन्धों  आदि

 को  विनियमित  अधिनियम  में  कुछ  परिस्थितियों  में  ठेका श्रम  के  उन्मूलन की  भी  व्यवस्था  है  ।  केन्द्रीय

 नियमावली के  अधीन  ठेकेदारों के  लिए  यह  अपेक्षित  है  कि  वे  ठेका  श्रमिक  के  रूप  में  नियोजित

 किए  जाने  वाले  प्रत्येक  कमंकार  के  लिए  30  रुपये  की  दर  से  जमानत  जमा  कराएं  परन्तु जहां  ठेकेदार

 सहकारी  समिति  हो  वहां  नियोजित  किए  जाने  प्रत्येक  कर्मकार  के  लिए  यह  राशि  5  रुपये  निर्धारित

 at  गई  है  ।  सहकारी  विभाग  दवारा  गठित  श्रमिक  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  सलाहकार

 बोर्ड ने  19-2-1974  को  हुई  अपनी  दसवी  बैठक  में  भवन  और  निर्माण  उद्योग  में  श्रमिक  सहकारी
 समितियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कतिपय  सिफारिशें  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 भी  प्जीक्ृत  श्रमिक  सहकारी  समितियों  को  भवन  और  निर्माण  संबंधी  ठेके  देने  में  कुछ  रियायतें  दे  रहा

 है  ।

 1971  की  जन-गणना के  अनुसार  निर्माण  उद्योग  में
 लगे  श्रमिकों  संख्या  22  15

 लाख  थी  जिसमें  20 12  लाख  पुरुष  और  2.  03  लाख  महिलाएं  थीं  ।  राज्यवार  व्यौरा  संलग्न

 हैं  ।

 वर्तमान  ठेका  श्रम  और
 अधिनियम  और  उसके

 अन्तर्गत  बनाई
 गईं

 नियमावली  में  उपर्युक्त  कार्य-दशाओं  और  पर्याप्त  कल्याण  संबंधी  सुविधाओं  का  ध्यान

 रखा  1216.0  है  ।
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 2  1974  लिखित  उत्तर

 विवरण

 1971  की  जनगणना के
 अनुसार

 उद्योग  में  लगे  श्षमिकों  की  संख्या  दर्शाने  बाला  विवरण

 राज्य  का  नम  पुरुष  महिलाएं
 ee

 आन्ध्र  प्रदेश  240,827  44,486

 असम  40,288  944

 बिहार  92,357  5,789

 103,593  16,316 गुजरात

 हरियाणा  46,212  2,690

 48,665  2,518 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू और  कश्मीर  30,407  619

 केरल  103,098  4,351

 मध्य  प्रदेश  106,341  14,197

 महा  राष्ट्र
 243,116  33,305

 4,538  89 मणिपुर

 मेघालय  3,960  280

 कर्नाटक  156,279  25,883

 नागालैंड  3,259  18

 उड़ीसा  35,696  2,105

 पंजाब  602 76,754

 राजस्थान  93,891  5,893

 ल  ह  205,038  29,197

 त्रिपुरा  3,053  85

 उत्तर  प्रदेश  163,888  2,673

 पश्चिम  बंगाल  121,229  3,083

 51.0 अण्डमान  और  निकोबार  arg  समूह  9,849

 अरुणाचल  प्रदेश  ,  247  16

 चण्डीगढ़  4,038  497

 दादा  और  नगर  हवेली  313  104

 दिल्ली  59,416  5,722

 दमन  और  दीव  10,726  1,626

 583  51 लक्ष  द्वीप

 पांडिचेरी  4,  170  287

 2,011,831  203,477
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 दामन  में  कोयला  संकट

 8895  छह  बसन्त  सा  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ae  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि a

 क्या  समाचार  cal में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुअ  है  कि  are  में  कोयले का
 सकट  खड़ा  हुआ है  ;  और

 यदि  तो  उसके  विवरण  क्या है  और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 किये
 जाने

 का
 विचार  है

 ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (si  सुबोध  :  हां  ।

 ट्राम्बे  ताप  बिजलीघर  दुबारा  अपनी  इकाइयों  में  तेल  की  कोयले  का  उपयोग

 संभव  बनाने  के  लिए  उस  बिजली  घर  क  कोयले  की  निम्नलिखित  मात्रा  ई  करने  का  निश्चय

 किया  गया

 1974  e  15,000  टन

 फरवरी  1974  e  30,000  टन

 मान  1974  थक  40,000  टन

 अप्रैल  1974  तथा  आग  कि  °  45,000  roa

 रेल  कर्मचारियों  के  आंदोलन  तथा  जन उपद्रवों  का  रेल  दवारा  कोयले  के  संचलन  पर  गंभीर  प्रभाव

 पड़ा  कोयले  की  वास्तविक  प्रेषित  मात्ना  संयोजित  मात्ना से  काफी  कम  रही  ।  फलस्वरूप

 बिजलीघर  के  पास  कोयले  का  उतना  पर्याप्त  स्टाक  न  हो  सका  उनके  दुबारा  कमी  का  उपयोग

 गया  था  |  कोयला  खान  प्राधिकरण  तथा  रेलवे शुरू  करने  के  लिए  आवश्यक  समझा

 दुबारा  लिंक  मात्रा  अधिक  से  अधिक  पूर्ति  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 Restrictions  on  Indian  Doctors  migrating  to  U.  S.  A

 8896.  Shri  Shri  Krishna  Agrawal

 Shri  Indrajit  Gupta
 :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  order  to  reduce  the  number  of  doctors  migrating  to  U.  S.  A.,
 Government  have  urged  upon  the  American  Government  to  put  some  restrictions  on
 the  doctors;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  American  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of
 Health

 and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku):  6)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 1971  के  भारत-पाक संघर्ष  के  दौरान  सीमावर्ती  राज्यों  म  निष्क्रांत हुए  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 8897.  शी  ato  क े०  जाफर  तारीफ  क्या  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि
 ~

 1971  के  भारत-पाक  ज  के  दौरान  प्रत्येक  सीमावर्ती  wed  में  कितने

 निष्क्रिय हुए  |
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 अब  तक  कितने  लोगों  क  पुनर्वास  चुका  है  ;  और

 प्रत्येक  राज्य  कितनी  सहायता  दी  गई  और  उन  के  दवारा  कितनी  धन

 बचें गयी

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  से

 गई एक  विवरण  जिसमें  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  अपेक्षित  जानकारी  |  |  समान

 है  ।  असम  और  त्रिपुरा  के  बारे  में  जानकारी  की  जाँच  की  जा  रही  है  और  जसे र
 | ही  यह  पुरी  हो  जानकारी  प्रस्तुत  कर  जाएगी

 विवरण

 भारत-पाक  या  31-3-
 1O7A LIGs4 बसाए  गएँ

 a लथ हज राज्य  1971  के  दौरान  बसाए  जा  रहे  थे  क  पुनर्वास  द्वारा  खर्चे  की  गई

 प्रभावित  विभाग  द्वारा  राशि हुए
 व्यक्तियों  की  संख्या  गई  राशि

 संख्या

 पजाब  4,39  लाख  4.  39  लाख  1,805  लाख  रु  1,775  लाख  रु०

 50  लाख  रु०  (15-3-74

 )
 तक

 1.67  लख  1,49  लाख जम्मू  और  काश्मीर  1,529  लाख  रू०  1,431  लाख  Ro

 (28-2-1974

 तक )

 राजस्थान  2.  30  लाख  2.30  लाख  126  नोट  रू०  114  लाख  रू०

 (28-2~1974

 तक )

 पश्चिमी  बंगाल  Op.  अ  जि 2774  पर्वर दीपक  5,942  परिवार  शुन्य  7.  60  लाख  रु०
 ne er  ee

 टिप्पणी  —  गुजरात  में  केवल  1,050  रुपये  का  aa  किया  गया  था  ।

 गत  तिमाही  के  दौरान  बेरोजगारी  में  वृद्धि

 8898.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 श्री  अनाधदियरण  दास  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  1974  तक  कुल  कितने  बेरोजगार  व्यक्ति  थे  ;

 गत  तिमाही  के  दौरान  देश  में  बेरोजगार  व्यक्ति  कितने  बढ़े  ;  और

 गत  तिमाही  के  दौरान  रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों  संख्या  कितनी  थी ?

 ~
 दून  परिवारों  को  कालम  '  5  म  दिखाई  गई  an  अनुग्रह-पूर्वक  वित्तिय

 सहायता  गई  oft  ।

 ठप
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 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  से
 देश  में

 बेरोजगारी  संबंधी  यथार्थ  आकड़े  उपलब्ध  नहीं  ।  उपलब्ध  सुचना  रोजगार  कार्यालयों
 के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  और  रोजगार  कार्यालयों

 के
 माध्यम  से  रोजगार  में  लगाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  के  संबंध  में  है  ।  31-3-1974  को

 चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियो  संख्या  81.52  लाख  थी  ।

 | संस्था  31-12-1973  संख्या  की  तुलना  में  0.8  प्रतिशत कम  थी

 जनवरी  1974  के  दौरान  रोज़गार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  रोज़गार में  लगाए

 गए  व्यक्तियों  की  संख्या  1.11  लाख  थी  ।

 कोलम्बो  में  हुए  सत्र  में  हिन्दी  महासागर में  बड़ो  शक्तियों  हारा  तनाव  बढ़ाने  के

 बार  में  चीन  का  ase

 8899.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 थी  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  ध्यान  1974  के  अंतिम  सप्ताह  में  कोलम्बो में  हुई  इकाई  की

 बैठक  में  चीन  के  प्रतिनिधि  के  वक्तव्य  की  ओर  दिलया  गया  है  कि  बड़ी  शक्तियां  हिन्दी

 महासागर  के  क्षेत्र  में  तनाव  बढ़ा  रही  हैे  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण है  ;  और

 क्या  भारत  ने  विश्व  की  शक्तियों  तटवर्ती  देशों  से  मया  प्रस्ताव  किया  था  कि

 बे  हिन्दी  महासागर  को  शांति-क्षेत्र  बनायें  ?

 विदेश  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  सरकार  ने  29  मार्च  1974  को

 कोलंबों  में  श्री  हुआंग  माँगटा  द्वारा  गए  भाषण का  मूलपाठ  जिसमें  उन्होंने  अन्य  बातों

 के
 साथ

 साथ  यह
 भी

 कहा  है  कि  बड़ी  शक्तियों  इस
 क्षेत्र  में  अधिपत्य

 के
 लिए

 अपना  विवाद
 बढ़ा  हं  1.0

 हिन्दी  महासागर में  किसी  भी  प्रकार  के  सैनिक  विस्तार  सरकार  निन्दा  करती

 हिन्दी  महासागर  को  aaa  शान्ति  का  क्षेत्र  बनाये  रखने  से  संबधित  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा

 के  प्रस्ताव का  पालन  कराने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय मत  तैयार  करने  के  उद्देश्य से  सरकार  वहां  की

 घटनाओं पर  सावधानी  पूर्वक  नजर  रखे  हुए  है  और  समान  विचाराधारा  वाले  देशों  के
 साथ  विचार-विमर्श  कर  रही  है  ।

 बिजली  की  कटौती  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  भारी  उद्योगों  के  उत्पादन  में  बाघा

 8900.  श्री  ए०  ह०  इस हक :  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि
 :

 क्या  बिजली  की  कटौती  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  भारी  उद्योगों के  उत्पादन

 में  बाधा  पड़ने  के  बारे  में  वहां  से  कोई  समाचार  मिला  है  ;

 यदि  तो  बिजली  की  कटौती  का  कारखानों  के  उत्पादन  पर  अब  कितना  प्रभाव
 पड़ा

 इस  मामले  में  अब  तक  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?
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 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलवीर

 (*) TI HA  से
 (77)  जी  हां  ।  पश्चिम

 बंगाल  में  बिजली में  कटौती  और  बिजली  की  सप्लाई  में  अनि  कारण  राज्य  के  लगभग

 सभी  भारी  उद्योग  एककों  के  उत्पादन  में  अचानक  नि  जाई  ।  वास्तविक रूप  में  कितना

 प्रभाव  पड़ा  है  इसका  अभी  पता  नहीं  चला  है  ।  राज्य  सरकार से  अनुरोध  गया  स  2 -  अ
 सकी

 बिजली  की  सप्लाई  के  बारे  में  इन  एककों  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  करे  ताकि  कमी  के
 प्रभाव

 अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  हानि  न  हो  ।

 परिचय  बंगाल सें  sett  के  फार खात  का  प्रस्ताव

 8901.  श्री ए०  के०  TRo  इलाही

 श्री  बे वन् द्र  ताथ  माता

 क्या  भारी  उच्चयोग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम बंगाल  में  ट्रक्टर  का  उत्पादन  करने  वाले  उपयोग  की  स्थापना

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या है  और

 सरकार  की  उस  पर  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 जारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  )  नही ं।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रेलवे  क्यारियों  हारा  दी  गई  हड़ताल  की  धमकी  के  बारे में  वार्ता

 5902.  श्री  मघ  दण्डवत :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  विभिन्न  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संगठनों  और  रेल  कर्मचारियों  के  कार्मिक  संघों

 के  प्रतिनिधियों  से  रेलवे  कर्मचारियों  द्वारा  दी  गई  राष्ट्रव्यापी  हड़ताल  की  धमकी  के  बारे  में

 बातचीत  की  और

 तो  उस  के  क्या  परिणाम  निकले  ? यदि

 हां  । श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :

 केन्द्रीय
 मजदूर

 संघ  संगठनों  और  रेल  श्रमिकों  के  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों  को  आश्वासन

 दिया गया
 कि  बैठक

 में
 व्यक्त  किए  गए  विचारों  को

 रेल
 मंत्रालय

 और  पूरी  सरकार को  सुचित
 किया  जायेगा  ।  आशा  व्यक्त  की  गई  थी  fe  तय  किया  गया  समझौता  सम्भव  होगा

 और  हड़ताल  टाली  जायेगी  ।

 ब्रिटेन  हारा  मारीशस को  दिए  बचने के  उल्लंघन में  डिएगो  गाशिया  में  अमरीकी  भड़  के

 लए  सुविधायें

 8903.  श्री  मधु  दण्डवत  :  क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  डिएगो
 माशिया मे  सैनिक  अड्डा  बनाने  के  लिए  अमरीका  को  देते

 ए  ब्रिटेन  ने  वर्ष
 1967  मैं

 जब  हिन्द  महासागर  के  उस  दुविधा को  ब्रिटिश  शासन  से  स्वाधीनता

 थी  मौरिशस की t  जनता  को  दिए  गए  पवित्र  वचन  का  उल्लंघन  किया  है  ;  और
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 यदि  तो  भारत  के  प्रतिनिधियों  का  विचार  इस  मामले  को  उपयुक्त

 राष्ट्रीय  मंत्र से  उठाने  का  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  :  सरकार
 दें  इसਂ  आशय  का  एक

 स्थानीय  समाचार  देखा  है  कि  यू०  के०  की  सरकार  दुबारा  निष्ठापूर्वक
 दिये  गये  आश्वासन  के  अनुसार

 | दिमागों  नासिया  adie  केवल  एक  संचार  अड्ड  आक्रमक  सैनिक  प्रतिष्ठान  नहीं

 यह  आश्वासन  मारिशस  सरकार  और  To  Ho  की  सरकार  की  बीच
 का  मामला  है  ।

 दियागो  गार्सिया में  नौसैनिक  अड्डा  स्थापित  करने  के  बारे में  भारत  के  विचार  सुविदित  हमारा
 विश्वास  है  कि  इससे  क्षत्र

 में  तनाव  और  प्रतिदूव॒न्दिता  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  यह  हिन्द  महासागर
 को  शाति  का  क्षत्र  बनाये  रखने  के  तटवर्ती  राज्यों  के  प्रयत्नों  के  विरुद्ध  होगा  ।

 बिहार  में  बाक्साइट  का  उत्पादन

 8904.  श्री  जगदीश  नारायण  मंडल

 श्री  कातिक  उरांव

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्रो पट  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  बिहार  में  बाक्साइट  का  जिलावार  उत्पादन  कितना  और

 गत  तीन  वर्षों  में  बाक्साइट  राज्य-बार  उत्पादन  कितना  हुआ
 ?

 श्र
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  आर  विगत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  बाक्साइट  के  राज्य  बार  उत्पादन  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  बिहार

 राज्य  में  बाक्साइट  समूचा  उत्पादन  केवल  रांची  जिले  में  हुआ ॥

 विवरण

 भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में  1971, wi  *}  1972  arr  1973  x a  चहक  al  रा  ay दोरान  at
 साइट कंग

 उत्पादन

 मीट्रिक  टनों  में  )

 राज्य  1971  1972  1973

 (  मानित

 बिहार *  566,000  605,000  430,000

 गोआ  47,000  4,000  0,143

 गुजरात  218,000  277,000  266,000

 मध्य  प्रदेश  ,  248,000  294,000  238,000

 राष्ट  302,000  329,000  266,000

 35  000 कर्नाटक  54,000  68,000

 तमिल  ats  74,000  101,000  33,000

 उत्तर  प्रदेश  9,000  6,000  2,000

 *बिहारਂ  का  सारा  उत्पादन  रांची  जिले  से  हुआ  |
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 लिखित  उत्तर

 रांची  एल्यूमिनियम  कारखाना

 85905.  शी  जगदी दा  नारायण  मल

 शी  कातिल  उरांव

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  रांची  जिले  में  लोहार  डागा  जहां  कच्चा  माल  बाक्साइट  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हैਂ

 एल्युमिनियम  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है  ;

 रम्भ  किए  जाने  के र्स  BORG  जाप  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  क्या यदि  तो  कारखाने  का  निर्माण  कार्य  आ

 ्

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 इस्पात के  आयात  के  बारे  में  विदेशो  मुद्रा  संबंधी  कठिनाई

 8906.  श्री  डी०  क े०-  क्या  इस्मत  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  कठिनाइ  के  कारण  इस्पात  के  आयात  में  कटौती  जायेगी

 क्या  सरकार  को  इस्पात  के  आयात  पर  बहुत  बड़ी  धनराशि  खर्च  करनी  पड़ती  है
 अ

 इस्पात  ओर  अधिक  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार का  विचार

 इस्पात  के  आयात  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा  देने  का  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुबोध  :  )  से  सरकार  ने  इस्पात

 के  आयात  में  कोई  कठौती  नहीं  की  है  ।  वह  1974-75  में  लगभग  12.5  लख  टन
 इस्पात  की  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  तथापि  वास्तविक  आयात  स्पर्धी  मूल्यों  पर  अपेक्षित

 माल  की  उपलब्धि  पर  निरभर  करेगा  |

 हिमाचल  प्रदेश  a  खनिज  निक्षेप

 8907.  को  श्रोकिदान  मोदी  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  के  किन-किन  स्थानों  पर  खनिज  निक्षेपों  के  पाय  जाने  की  भावना  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  दवारा  किन-किन  स्थानों  अथवा  क्षेत्रों  ar  किया  गया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  अ ौर  हिमाचल  प्रदेश
 के

 सभी  जिलों  में  खनिज  निक्षेपों  की  संभावना  वाले  स्थानों  की  कर
 ली  गई  है  ।  भारतीय  भूविज्ञान

 सर्वेक्षण  संस्था  ने  राज्य  के  विभिन्न  स्थानों  में  विभिन्न  खनिजों  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  है  ।  इन

 सर्वेक्षणों  के  फलस्वरूप  मुख्य  खनिजों  के  अनुमानित  निक्षेप  इस  प्रकार

 कांगड़ा  और  मंडी  जिलों  में  3,000  लाख टनਂ
 सीमेंट  ग्रेड  चूना-पत्थर  सिरपुर  जिले में

 13.20

 लाख  टन  जिप्सम  और  15,300  वन  बे राइट  ;  मंडी  जिले  में  पहाड़ी  नमक का  विशाल  भंडार

 लाहौल  स्पीति  जिले  में  2.  88%,  एंटीमनी  3,300
 टन  एंटीमनी

 अयस्क ;  महाल
 और  org  जिलों  में  इमारती  सामान  योग्य  स्लेट

 के
 विशाल  भंडार ;  तथा  बिलासपुर  और  कांगड़ा

 जिलों  में  कांच  बनाने  awa  अच्छी  मात्रा  में  क्वाटंजाइट  |
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 मूल्य  सूचकांक  तैयार  करने  का  आधार

 6905.  भी  शीकिदान  मोदी :  क्या  शम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मूल्य  सूचकांक  तैयार  करने  के  लिए  केवल  उचित  मूल्यों  दुकानों  पर  उपलब्ध
 नियंत्रित  वस्तुओं की  निर्धारित  दरो को  आधार  माना  जाता  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मूल्य  सूचकांक  तैयार  करने  के

 नए  खले  बाजार में  अधिक  मूल्यों पर  उपलब्ध  दैनिक  उपयोग में  आने  अन्य  गैर-नियंत्रित

 भी  आधार  मानने  का  है  ?

 अम  मंत्रालय में  बाल  गोविन्द  :
 और  सांविधिक  राशनिंग  के

 अन्तर्गत  आये  हुए  केन्द्रों  नियंत्रित  चीजों
 के  उचित  मूल्यों

 उपयोग
 में  लाया  रहा

 है  बशर्ते  कि  राशन  की  दुकानों  के  माध्यम  से  मात्रा  एक  श्रम  जीवी  वर्ग  परिवार

 की  आवश्यकताओं से  अधिक  बराबर हो  ।  यदि इस  समानता में  कोई  कमी  नीति
 तो

 कुछ  परिस्थितियों में  दोष  निवारक  कार्यवाही  जाती  है  जिसका  प्रभाव  यह  होता

 कि  खुले  बाजार  में  कीमतों  के
 उन

 रुखों  का  उपयोग  होता  है  जो  अन्य  सभी  ब  पदार्थों  के  संबंध

 में  अनुभव  किए  जाते  हैं  और  इस  प्रभाव  को  राशन  किए  स्रोतों में  से  किसी  अनाज
 विशेष की  कम  उपलब्धता  की  सीमा  तक  इसका  अध्यारोपण  जाता  है  ।

 उन  केन्द्रों  जहां  अनौपचारिक  राशनिंग  चाल  दोनों  खुले  बाजार  की  कीमतों

 और  राशनीकृत  वस्तुओं  कीਂ  नियंत्रित  कीमतों  को  उचित  संयोजन  में  प्रयुक्त  किया
 जाता

 है  ा

 खुलें  बाजार और  उचित  दरों  का  औसत  निकालने के  लिए  भारों  की  गणना  की  जाती  ह ै।

 सूचकांक  नियमित  वस्तुओं  के  दैनिक  व्यवहार  की  अनेक  गैर-नियंल्रित  वस्तुएं  सम्मिलित

 हें  जिनके  खुले  बाजार  के  मूल्य  लिए  जाते  हैं  ।

 किराना  दिल्ली  से  प्राप्त  शासन

 8909.  शी  भी कि दन  मोदी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कोई क्या  उन्हें  किराना  दिल्ली  की  और  से  न्र  ज्ञापन  प्राप्त हुआ  है

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ;  और

 इस  पर  क्या  निर्णय  feat  गया  2  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियाज़ी  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  i  ए०  क  ०
 जी  हां  ।

 इस  ज्ञापन  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  कार्यान्वयन  उसमें

 संशोधन  करने  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  दिये  गये  हैं
 ।

 इन  सुझावों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 राजस्थान  को  चौथी  योजना  में  परिवार  नियोजन  के  लिए  अनुदान

 8910.
 नी

 श्रीकिशन  मोदी :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रीं  यह  बताने  की

 HAT

 xU94  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिवार  नियोजन  के  लिए  विवाद राजस्थान

 कितना  अनुदान  दिया  गया  है

 56



 लिखित  उत्तर 2  1974

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  जिलावार  परिवार  नियोजन  संबंधी  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  और

 इसके  परिणामस्वरूप  जीवन  जन्म  कितना  नियंत्रण  हुआ
 ?

 स्वास्थ्य  बौर  परिवार  नियोजन  अपेक्षित मालय  में  उप-मंत्री
 ०  के  ०  किस्कू )

 सुचना नीचे  दी  गई  है

 राजस्थान  राज्य

 वीं  को  दिया  गया

 ae  ae

 रुपये  लाखों  में

 1969-70  148.64

 1970-71  252.27

 1971-72  242.42

 1972-73  287.65

 1973-74  256.39

 की  अवधि के  दौरान  लक्ष्यों 1969-70  से  1973-74  1974

 और  उपलब्धियों  का  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 चौथी  योजना
 के

 अन्त  जन्म  दरों  का  अनुमान  अभी  उपलब्ध  नहीं है  ।  तथापि  भारत
 की  नमूना  पंजीयन  योजना  से  प्राप्त  अनुमानों  के  अनुसार  राजस्थान  राज्य

 1969
 में

 42.  9
 जन्म  प्रति  हजार  जनसंख्या  की  तुलना में  1972 में  42.3  जन्म  प्रति  हजार

 जनसंख्या आती  है  जिससे  जन्म  दर  में 1.  4  प्रतिशत  की  कमी  दिखाई  देती  है  ।

 age  कोक  का  अल्प

 $911.  भी  पी०  गंगादेवी

 श्री  डी०  पी०  जडेजा

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 > क्या  हाल  ही  में  ate  कोक  के  फटकर  मलय  में  विधि  ot
 गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  सो फूट  कोक  के  थोक  भावों  में  भी  वृद्धि  हुई  है
 ?

 इस्पात  और
 खान

 मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  सुबोध  :
 से  इस  ae  के  दौरान

 कोयला  उत्पादकों  सोफ्ट  कोक  के  मूल्य  नहीं  बढ़ाए  गए  है  परन्तु रेल  माल  के  लदात/उतार

 आदि  के  प्रभार  में  हुई  वृद्धि
 को

 प्यार
 में  रख

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अपने  क्षेत्र
 में  सोफ्ट

 कोक के  खुदरा  बढ़ा
 ज
 पद

 हेवी  इंजिनियरिंग  लिमिटेड  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  विलय

 8912.  भी  पी०  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 इंजीनियरिंग  लिमिटेड  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  विलय  के

 दर  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया है
 ?
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 भारी  उद्योग  मंत्रालय  से  उप-मंत्री  दलबीर  संभवत  इसका
 संबंध  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  a  जिसका  1974  से  भारत

 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स

 '
 लिमिटेड  के  साथ  औपचारिक  रुप  से  विलय  कर  गया  है  ।

 पटो लियम  गस के  सका बल  में  कोयला  गस  का  सस्ता  grat

 8913.  do  गंगादेवी

 भी  जी०  बाई०  कृष्णन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्नी  कलकत्ता  और  दिल्ली  a  |  कोयला  गस  म
 x

 संयंत्रों  की  स्थापना  बारें  में  18  अध्यक्ष  1974  प  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 7220  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 .  कोयला  गैस  पेट्रोलियम  गैस  से  अधिक  सस्ती  हे  अर

 इससे  तेल  संकट  की  समस्या  का  समाधान  होगा  और  यदि  तो
 ?

 fer gt  तक

 कोयला इस्पात  भीर  खान  मंत्रालय  स  उपमंत्री
 (at  सुबोध  :

 गैस  की
 लागत

 कोयले  की  मांग  किस्म  आकार  खातों  से  गैस  संयंत्रों

 को  और  गैस  संयंत्रों  से
 उपभोक्ता

 केन्द्रों  को  गेस  बनाम  कोयले  की  gare  की

 दिए  गए  क्षेत्रों  में  गैस  और/या  ठोस  इंधन  की  मांग  के  स्तर  तथा  उर्जा  प्रति-स्थापन

 के  विशिष्ट  उद्देश्यों  पर  निर्भर  होगी  ।  सामान्यतः
 तरल  पैट्रोलियम-गैस  के  प्रतिस्थापन  के  रूप

 में  कोयला  गैस  का  तभी  उपयोग
 क्या  जाएगा

 जब  ऐसा  करना  तुलनात्मक  रूप  से  सस्ती
 दर  पर  संभव  होगा  ।  इस  प्रकार  प्रत्येक  क्षेत्र  की  प्रत्येक  परियोजना  की  अर्थवत्ता  विशेष

 रूप से  तय  की  जाएगी |  फिलहाल  इस  पर  अध्ययन हो  रहा है  ।

 भैस  या  अन्य  प्रतिस्थापन ों  के  अपनाने  का पेट्रोलियम  पदार्थों  की  बजाए  कोयला

 क्षेत्र  सीमित  इस  प्रकार  तेल  संकट से  उत्पन्न  स्थिति  से  छुटकारा पाने  संभावना  से

 पेट्रोलियम  ,  पदार्थों  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  यद्यपि  विभिन्न  उपायों  के  बारे  में  विचार  किया  जा

 रहा  है  कित  उनसे  समस्या  का  पूरी  तरह  समाधान  नहीं  हों  सकेगा  |

 देश  a  पंजीकृत  फ्रजान

 8914.  भी  मना  मण्डल  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग

 संख्या  कितनी  ?
 fe  इस  समय  देश  में  पंजीकृत  कारखानों  है

 श्रम-मंत्रालय  म  उपमंत्री  बालगोविन्द  नवीनतम  उपलब्ध

 कारखाना  अधिनियम  1948  के  अस्तंगत  ae  1971  के  दौरान  पंजीकृत  किए

 कारखानों  की  संख्या  थी  । 80,996  )

 किण  तथ  नगरों  क्षेत्रों  में  weet  ओर  जनसंख्या  के  बीच  अनुपात

 8915.  श्री  एस०  एन०  fag  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 )  हमार  देश  में  ग्रामीण  एवं  नगरीय  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  एवं  जनसंख्या  के  बीच  अनूपात

 क्या  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्यमान  इस  विषमता  को  दूर  वहां  डाक्टरों
 और

 ey शारी संख्या  के  बीच  अनुपात  गच  रीय  क्षेत्र  में  विद्यमान  अनुपात  के  बराबर  लाने के  लिए  सरकार

 नया  कदम  उठाने  जा  रही
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 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  के०  :  प्रमाण और
 शहरी  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  और  आबादी  के  अनुपात  के  अलग-अलग  भांकड  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1972-73  अनुमानों  के  अनुसार  देश  में  समूचा  अनुपात  1  :  4370  है  |

 पांचवी  योजना  के  बीच  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिकाधिक  स्वास्थ्य  gard  देने
 प्रादेशिक  असंतुलन  को  सही  करने  पर  बल  दिया  जायेगा

 ।
 डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  काम  करने  को  आकृष्ट  करने  के  लिए  भारत  सरकार  और  राज्य /
 संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  है

 भारत  सरकार  :

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  डाक्टरों  को  जिन्हें  अलाभकारी  क्षेत्रो  में  काम  करना  पड़ता
 150  रुपये  प्रति  मास  का  विशेष  दिया  जाता हैं  ।

 राज्य/संघ  afer  क्षेत्रों  को  सरकारे ं:

 (1)  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  डाक्टरों  के  लिए  समान  काडर  बनाना  ।

 (2)  ग्रामीण  परिवहन  मुफ्त  सुसज्जित  मकानों  जेसे  सभी  प्रोत्साहनों
 की  व्यवस्था  करना  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  विशेषतः  इमारतों  और  रिहायशी  मकानों  जेसी  भौतिक

 सुविधाओं  में  सुधार  करना  ।

 (4)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  करने  को  सहमत  सेवा-निवृत्त  डाक्टरों  की  पुनः  नियुक्ति

 (5)  afar  वेतन-वृद्धियाँ  की  संस्कृति  राज्य  में  )

 (6)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  दवाइयों  at  पर्याप्त  मात्रा  में  व्यवस्था  |

 (7)  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मेडिकल  छातों  को  ग्रमीण  क्षेत्रों  में  निश्चित  अवधि  तक  सेवा

 करने  के  लिए  बाध्य  करने  हेतु  छात्रवृत्तियां/वृत्तिकाओं  की  पेशकश  की  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  का  राज्य-वार  लक्ष्य

 8916.  दिव  नाथ  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों \
 के  लक्ष्य  क्या  थे  और  प्रत्येक  राज्य  की  उपलब्धि  क्यो  और

 इन  वर्षों  के  दौरान  हम  जनसंख्या  बृद्धि  पर  किस  सीमा  तक  रोक

 लगाने  में  सफल  हुए  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  Yoo  196 9-
 70  से  1973-74  तक  द. (अप्रेल  1973  से  1974  की  अधिक  लिये

 +  Pre
 अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न  QL  थाली में  रखा  गया ।  देखिए  संद्या  एल०  to

 6892/74]

 59



 Written  Answers
 Vaisakha  12,  1896  (Saka)

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किये  गये  कार्य  के  फलस्वरूप  अनुमान  है  कि
 1969  में  जे ने  WH  दर  लगभग  39  प्रति  हजार  थी  वहू  घट  कर  1973-74  क  अन्त  तक
 35.6  प्रति  ह  जार  तक  हो  गई  है  ।  भारत  के  महा पंजीयक  की  नमूना  रजिस्ट्रेशन  योजना

 द्वार  उपलब्ध
 1972  में  16

 अनुमानों
 के  अनुसार  मृत्यु  दर  जो  1969  में  17.6  प्रति  हजार  घट

 कर

 afa
 9

 तक  हो  गई  है  ।  इस  प्रकार  अनुमान  है  कि  1969  में  जो  स्वाभाविक
 दर  लगभग  21.4  प्रति  हजार  वह  घट  कर  1972  में  19.6  प्रति  हंजार  तक

 हो  गई  हैं  जिसक  परिणामस्वरूप  1969  से  1972  तक  की  अवधि  में  लगभग 8
 fz मा  ana

 की  कमी  होने  का  पतो  चलता  है  ।

 दुर्गापुर  और  भिलाई  संयंत्रों  की  क्षमता

 ~  8917.  श्री  प्रिय  रजनी  दास  मुन्शी  :
 नया  इस्पात  और

 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 वर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74  में  दुर्गापुर  और  भिलाई
 इस्पात  संयंत्रों  के  उत्पादन  लक्ष्यों  की  कुल  क्षमता  कितनी

 उक्त  अवधि  में  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  में  कुल  कितना  उत्पादन  और

 (1)  इन  संयंत्रों  में  अधिकारी  एवं  गैर  अधिकारी  संवर्ग  में  कुल  कितने  कर्मचारी  और

 wane q  संयंत्रों  में  प्रशासनिक  व्यथ  कितना  हुआ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ‘sik  सबोध  :  और  aq

 1972-73  और  1973-74  भवानी  में  दुर्गापुर  और
 केला  इस्पात  कारखानों  की  वार्षिक  निर्धारीत  इस्पात  पिण्ड  तथा  विक्रेय  इस्पात  के  वार्षिक  लक्ष

 वास्तविक  उत्पादन  निम्नलिखित  सारणी  में  दिया  गया  हैं  :--

 ि  अ

 इस्पात  पिण्ड  विक्रय  इस्पात
 ee TS  ee  A  कचकचा

 सिलाई  दुर्गापुर  राउरकेला  भिलाई  दुर्गापुर  राउरकेला

 निर्घारित  क्षमता  1600  1800  1965  1239  1225 2500

 1971-72

 लक्ष्य  2200  1150  1400  1720  877  999

 वास्तविक  1953  700  823  1568  432  597

 1972-73

 लक्ष्य  2250  1000  1250  1790  729  889

 वास्तविक  ,  2108  723  1177  1746  477  765

 1973-74

 2250  1000  1300 लक्ष्य  1790  774  875

 वास्तविक  1894  776  1081  1680  375  736

 छ्



 2  मई  1974
 लिखित  उत्तर

 गएएएएएएएएएएएएए  बाय  एएए  ——

 भिलाई  दर्गापर भ थ  तथा  राउरकेला  इस्पात  कारखानों  में  31  दिसम्बर  1973  को

 स्थायी  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  निम्नलिखित  थी  a

 ७ भलाई  इस्पात  कारखाना  48,993

 दर्गापर  इस्मत  कारखाना  ह  31,028

 सरकेगा  इस्पात  कारखाना  |  34,954

 वर्ष  1972-73  में  कमेंचारियों  को  कौ  गई  कुल  अदायगी  an  उनके  लिये  की

 गई  व्यवस्था  इस  प्रकार  है

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  के  35.6

 दुर्गापर  इस्पात  कारखाना  22.0

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  24.5

 इंडियन  आयरन  wow  स्टोल  बालकनी  का  राज  मागं

 8918.  श्री  प्रिय  रजनी  दास मुन्शी :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 बनकर  से  चुनाव  खान  तक  इडियन  आयरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  के  रज्जु aire
 Ais, याग  के  निर्माण  पर  कुल  कितनी  लागत

 क्या  इस  निर्माण  कांय  में  पश्चिम  जमनी  का  कोई  हिस्सेदार  और

 Far  रज्जु  मर्ग  के  निर्माण  में  किए  गए  भारी  qa  कदा  रों  के  बार  में
 कोई  आरोप  लगाये  गए

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में
 ~

 उपमंत्री  सुबोध  लगभग  8  करोड  रुपये  ।

 ware  का  निर्माण  पश्चिम  जमनी  की  एक  फर्म  सेंसस  पोलिंग  हेग कल  बीचों
 (Messrs

 POHLI  GHECK  EL- -BLEICHERT  गया  ।  ये  निर्माण  काबे  के

 लिए  ठेकेदार  थे  न  कि  हिस्सेदार ।

 भ्रष्टाचार
 का

 कोई
 आरोप  नहीं  लगाया  गया  है  ।  आरम्भ  मं  चरे-रज्जु

 पर  लगभग

 4.8  करोड  प्ले  रुपय  खच  आने  का  अनुमान  था  और  यह  काम  42
 महीनों

 में  पूरा  टोने
 की

 सम्भावना  थी  तथापि  भूमि  अजन  तथा  अन्य  स्वी  कृतियां  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  के  फारस

 इसके  निर्माण  काय  में  20  महीनों  की  देरी  हो  गई  और  इस  की  लागत  बढकर
 लगभग

 8  करोड  रुपय  हो  गई  ।  रज्जु पथ  का  कायें  संतोषजनक
 नहीं  रहा  है  ।  इसलिए

 ठेके  के  लय
 का  2  ढाई

 प्रतिशत
 रख  लिया  गया  है  ।  अब  पश्चिम

 जमनी
 की  फर्म

 नने  अपने  इंडो  पितरों

 का  एक  दल  भेजा  है  जो
 ware  को

 निर्धारित  समय  में  ठीक  हालत  में  लायेगा  जिससे  पह
 निर्धारित  क्षमता  पर  कार्यों  कर  सके  ।
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 Research  in  Ayurvedic  Contraceptive  Medicines

 8919,  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  not  given  any  thought  to  the  question  of  under-

 taking  research  in  Ayurvedic  contraceptive  medicine;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  in  case  any  research  has  been  conducted,  the
 names  of  the  research  institutes  as  also  the  results  achieved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku):  (a)  No.  All  encouragement  is  being  given  for  research  in  ayurvedic  medi-
 cine  for  contraceptive  use

 (b)  The  Central  Council  for  Research  in  Indian  Medicine  and  Homoeopathy  is
 coordinating  the  research  in  contraceptive  effects  of  ayurvedic  medicines

 Clinical  and  Chemico-pharmacological  screening  of  drugs  claimed  to  possess
 contraceptive  potentiality  have  been  taken  up  for  study  by  the  Council.

 Clinical  trials  are  being  conducted  on  the  following  drugs

 (1)  Vidangadi  Yoga  (Ayurveda)

 (2)  Talisadi  Yoga  (Ayurveda)

 (3)  Pippalayadi  Yoga  (Ayurveda)

 (4)  Chinghi  Majaun-e-najah  (Unani)

 Facilities  to  Patients  by  Willingdon  Hospital,  Delhi

 8920.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  facilities  provided  to  the  patients  in  the  Willingdon  Hospital  in
 Delhi  fall  short  of  their  requirement;  and

 (b)  whether  Government  have  under  consideration  a  scheme  for  increasing
 these  facilities  and  if  so,  the  outlines  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku)  :  (a)  No

 (b)  Does  not  arise

 Shortage  of  Medicine  and  Surgical  Instrument  in  Willingdon  Hospital,  New  Delhi

 8921.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  amily
 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  shortage  of  special  medicines  needed  for  surgical  treatment
 and  modern  surgical  instruments  in  the  Willingdon  Hospital,  New  Delhi;

 (b)  whether  any  enquiry  has  been  made  from  the  Head  of  the  Surgical  Depart-

 ment
 in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  outcome  thereof  and  the  steps  being  taken  by  Government  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku) :  (a)  No.

 Allott. arica (b)  and  (c)  Do  not
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 Appointment  of  Nurses  in  Government  Hospitals

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family 8922.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya
 Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  nurses  are  not  appointed  in  all  the  Government  hospitals  of  the

 country  for  looking  after  the  patients  there;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  steps  being  taken  by  Government  to  bring
 parity  in  this  regards?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family
 Planning

 (Shri  A,
 K.  Kisku):  (a)  Nurses  are  appointed  in  all  the  Government  hospitals  of  the  country
 for  looking  after  the  patients  there.

 (b)  Does  not  arise

 Steps  to  Provide  Jobs  to  Ex-servicemen

 8923.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1328  on  the  28th  February,
 1974  and  state  the  steps  being  taken  by  Government  to  provide  them  employment
 and  if  no  such  steps  are  being  taken,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  Patnaik):  The  Gov-
 ernment  have  already  taken  steps  to  provide  employment  to  ex-servicemen.  10%  of
 vacancies  in  Class  III  services/posts  and  20%  f  vacancies  in  Class  IV  services/

 posts  under  the  Central  Government  have  been  reserved  for  ex-servicemen  The
 overall  limit  of  reservations  for  vacancies  to  be  filled  in  any  recruitment  year,  in-

 cluding  reservations  for  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  ex-servicemen  has
 been  raised  to  50%  and  the  additional  vacancies  so  created  are  to  be  given
 to  ex-servicemen,  with  priority  to  disabled  ex-servicemen.  Relaxations  of  educational

 qualifications  for  recruitment  to  Class  IV  posts  and  relaxation  in  age  have  also  been
 given

 The  Bureau  of  Public  Enterprises  have  also  directed  the  public  sector  under-
 takings  under  the  Central  Government  to  reserve  174%  of  Class  IJI  vacancies  and
 274%  of  Class  IV  vacancies  under  them  for  ex-servicemen.  The  nationalised  banks
 have  been  advised.  to  make  reservations  on  Similar  lines

 Most  of  the  State  Governments  have  made  varying  percentage  reservations  for
 ex-servicemen

 In  the  background  of  the  general  situation  of  unemployment
 in,  the  country,  the

 scope  for  providing  direct  employment  to  ex-servicemen  is  somewhat  limited.  There-
 fore,  greater  emphasis  is  being  laid  on  schemes  of  self-employment  for  resettling  ex-
 servicemen.

 बिन  निर्माण  एककों  का  उत्पाद-सिर

 8924.  .  थी  देवे  नाथ  माता  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  ana  निर्माताओं  ने  अपने  उत्पाद  मिश्र  में  विविधीकरण  किया  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  एकक वार  ब्यौरा  क्या

 tat
 भारी  उद्योग  मंत्रालय स  उप मंत्रों

 दलबीर
 सिह :

 जसे  तथा

 बैगन  के  अनेक  निर्माता  एक  या
 एक  से  अधिक

 संबद्ध  वस्तुओं  जसे  इस्पाती  ढांचा  निर्माण

 |  रेलवे  वैगन  के  अतिरिकत क्रेनों  आदि  का  उत्पादन  भी
 करते  ह्  निर्माताओं  द्वारा  निर्मित

 की  जाने  वाली  दरा  को  बताने  TAT  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।
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 we  मि

 वेश  में  रेलवे  वैगन  के  उन  निर्माताओं  को  सूची  जो  drat  के  अतिरिक्त
 अन्य  वस्तुओं  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 रेल  के  मालहिष्बों  के  अतिरिकत
 क्रमांक  फर्म  का  नाम  निर्माण  की  जाने  वाली  अन्य  टिप्पणी

 वस्तुएं

 (1)  (2)  (  3)  (4)

 Ho  आधर  बटलर  एण्ड  के ०  कल्टीवेबल  चीनी  मशीनों  बन्द

 11,  ब्रेबॉने  कलकत्ता

 ब्रेसलेट  एण्ड  कम्पनी  हाइड  ग्रे  आयरन  कास्टिंग  ,  रोड

 इस्पाती  हुई
 ढोते  निर्माणਂ

 ब्रिज  एण्ड  रूप  कम्पनी  21,  इस्पाती  निर्माण

 नेताजी  सुभाष  कलकता

 इंजी  निर्धारित  कम्पनी  बन्द

 मोकामा  एकक

 बने  एण्ड  कम्पनी  12  मिशन  की  चेन

 कलकत्ता  पुतली  हॉस्टल  स्माल

 इस्पाती

 इस्पाती  वाल्व  आदि  ।

 सेन्ट्रल  इण्डिया  मशीनरी  मैन्यू  ०  न्याय  इस्पाती  ढली हुई
 कम्पनी  भरतपुर  वस्तुएं  ,  जमकीली  छड़ें

 हिन्दुस्तान  जनरल  इडस्ट्रीज  इस्पाती  ढांच

 कुतुब  नई  दिल्ली

 इण्डियन  स्टेंडर्ड  वैगन  कम्पनी  गढी  हुई  वस्तुए
 12  मिशनਂ  कलकत्ता  ५ अलहि  वस्तुए

 जैसा  एण्ड  कम्पनी  63,  रोड  मशीनी

 नेताजी  सुभाष  कलकत्ता  facet  हटाने  थो  उप

 ढलो  वस्तुएं  कागज  मशीन

 10  कत्ए  चलो के०  elo  स्टील  एण्ड  गढा  व  द
 रोक  दाना  वस्तुएं

 पो०  आ०  बाक्स  नं  ०  5052,  बम्बई

 11  पैकेजों  5  केवल  रल  क  डिब्बे  बन्द

 12  मोहन  साहिबाबाद  गढी  ढली  वस्तुएं
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 रल  के  मालडिब्बीं  के  अति  रिक्त
 क्रमिक  फर्म  का  नाम  निर्माण  की  जाने  वाली  अन्य

 वस्त एक
 ———

 (1)  (2)  (4)

 13  घमण्ड  इंजीनियरिंग  बक्स  लिमिटेड  ora

 12  गरेबान

 14  fag  इंजीनियरिंग  लि०४  छोटी  केवल  रल  के  माल  डिब्बे
 कानपुर  To)

 15  रूदन  स्टार्च  सीडीसी  19  क्रेनें

 कथडरल  6

 16  थक्पटाइल  मशीनों  इस्पाती  ढली
 मशीनी

 धैर्य  24,  परगना  .।  औद्योगिक  रेल

 इंजन  के  हालत  बायलर

 ह

 1974-75  मं  जसप  एण्ड  कम्पनी  का  उत्पादन  लक्ष्य

 8925.  श्री  देवेन्द्र  माता  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्रों  बताने  की  gar  करेंगे

 fe  जीप  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  1974-75  का  उत्पादन  लक्ष्य  कयों  ह ै?

 भारों  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  दलबीर
 :

 जेसप  एण्ड  कम्पनी  का  1974-75

 का  उत्पादन  लक्ष्य  34,17  रुपये  का  है  ।

 सीमा  सड़क  महानिदेशालय  में  बड़  car  पर  छंटनी

 8926.  श्री  पी०  के ०  घोष

 श्री  कातिक  उरांव

 क्या  रक्षा  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करा  कि

 सोमा  सडक  म  नद  शाला  म  बड़  समान  पर  छावनी  क नं  क्या  कारण  है

 क्या  पायोक्यिर  जस  1,000  से  अधिक  कर्मचारियों  को  उनकी  सेवा

 समाप्त  किए  जाने  के  बरतें  नोरिस  दें  दिए  गए  और

 यदि
 तु

 तो  क्या  सरकार  sa  कर्मचारियों  जिन्होनें
 इस

 संगठन  में  तीन से
 अधिक  वर्षों  तक  var  की  बवकल्पिकि  रोजगार  देने  खपने  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  (#)  सीमा  सडक  महानिदेशालय
 nh ये  में  बडे  माने

 पर  छंटनी  नहीं  हुई  है  ।  जनरल
 रिज वें

 इंजीनियर  फोन  स
 ate

 बग  के
 सिवाय IMT  गया कुछेक  कर्मचारियों  को  निम्नलिखित  कारणों  से  सेवा  मुक्त

 पानी  के  स्थान  पर  आकस्मिक  श्रमिकों  को  लगाना । (1)
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 (2)  प्राक्कलन  gre
 122  की  रिपोर्ट  लोक

 ami)
 में  की  गई

 सिफारिशों  के  अनुसरण  में  खर्च  को का  घटाने  के  लिए क  wear  जनरल  faa  इंजीनियर
 फलों  को  यूनिटों

 -  क  पनगंठन  |

 जी  श्रोमन स  ।

 महानिदेशक  एवं  और
 पुनव्यंवस्थापन  महानिदेशक

 Waray  और
 निर्माण

 कार्य  करने  के
 लिए  मजदूरों

 को  रोजगार  देने  वाली  अन्य  एजेन्सियों
 के  परामर्श  में  उनके  लिए  अ  करती  रोजगार  qt  का  हूर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  स  सूधार  लाने  के  लिए  आधुनिकतम  परिचालन  अनुसंधान
 तक नोकों  का  उपयोग

 $927.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कु  करेंग ~
 fe

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अधोन  सरकारों  उपक्रमों  एव  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  काय

 निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनका  विचार  आधुनिकतम  परिचालन  अनुसंधान  तकनीकों

 का  उपयोग  करने  का  और

 (a)  परियोजना  के  मूल्यांकन  तथा  प्रबन्ध  के  परिचालन  अनुसंधानों  के  उपयोग  के

 लिए  अब  तक  क्या  कार्य  वाही  की  गई

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 दलबीर  तथा

 इसका  संबंध  अनुसंधानਂ  तकनीकी  से  यद्यपि  परिचालन  अनुसंधान  परियोजना  के

 निर्धारण  में  विशेषरूप  से  सुसम्बद्ध  नहीं  किन्तु  इसमें
 कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  यह  एक

 आधुनिक  प्रबन्ध
 तकनीक

 gt
 प्रबन्ध  तंत्र  रूप  में  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  a

 आने  वाले  कुछ  उद्यमों  में  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  परिचालन
 अनुसंधान

 का  प्रयोग  प्रारंभ  किया

 गया  है  ।  इनका  प्रयोग  अन्य  क्षेत्रों  तथा  अन्य  उद्यमों  तक  भी  बढाने  का  विचार  यदि  इस

 मंत्रालय  क
 प्रश  शरीक

 नियंत्रण  में  आन  वाल  तरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  और  अन्य  उद्यम .  कमी

 समस्याओं  जसे  कच्चा  परवीन  सुविधाओं में
 कमी

 .
 और  कुछ  मामलों  में

 असंतोषजनक  श्रमिक  संबंधी  की  समस्याओं  पर  काबू  पा  ले  तो  परिचालन  अनुसंधान  और

 अन्य  प्रबन्ध  तकनीकों  का  प्रयोग  aga  जा  सकता  है  ।

 राजस्थान  में  लिग्नाइट  निक्षेपों  का  निकाला  जाना

 8928.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  राजस्थान  में  खनिज

 निक्षेपों  क  बार  में  7  मान  1974  क  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2351  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  इस  खनिज  को  शोहरत  से  निकालने  के  लिए  खनिज

 और खोज  निगम  से  सहायता  मांगी

 उत्तरी  क्षेत्र  में
 बिजली  पदा

 करने  के
 लिए  इस  खनिज  को  निकालने  ८  काय

 गे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण

 इस्पात
 और  खान

 मंत्रालय
 मं  उपमंत्री  (at  सुबोध  :  बीकानेर  के  पास

 नेजे  समन् वेषण  निगम
 को  राजस्थान

 पालना  के  लिग्नाइट  निक्षेपों  के  समायोजन  के  बार  में

 सरकार  से  कोई  औपचारिक  अनुरोध  नहीं  मिला  है  ।  कित  राज्य  सरकार  ने  निगम  परामर्श
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 अवश्य  किया  और  एक  संयुक्त  दल  इन  fa  पों  a  सम्बद्ध  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे

 में  प्रारंभिक  fide  dare  कर  रहा

 इन  निक्षेपों  को  आर्थिक  की  भलीभांति  जांच  जो  जाने  के  बाद  ही  केन्द्र

 या  सरकार  द्वारा  पालना  के  लिग्नाइट  भंडारों
 के  समायोजन  के  बार  में  अंतिम  निणंय

 किया  जा  सकता  है  ताकि  ताप  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सके

 लोहू  अयस्क
 से  गुटके के  रुप

 इस्पात  बनाने  का  कारखाना .

 8929.  श्री  जी०  बाई ०  कृष्णन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लौह  अयस्क  से  इस्पाती  गुटक  के  संयंत्रों  टेंडरों  में

 कोई  आधार  पर  स्थापित  करने  को  निविदा  ye  fata  लेने  के  कितना  समय  लेता

 और

 निर्णय  लेने  में  विलम्ब के  क्या  कारण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  राष्ट्रीय  खान

 विकास  निगम  दोनो मलाई  में  एक  पले टाइ जेशन  संयंत्र  लगाने  के  लिए  1973

 में  टेंडर  मांगे  थे  टेंडरों  की  प्राप्त  की  अन्तिम  तारीख  अब  30  1974  है  ।  उस

 तारीख  के  ब।द  टेंडरों  को  अन्तिम  रूप  fear  जायेगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता

 विजय  नगर  इस्पात  कारखाने  में  फर्जी  निवेश

 "8930.  श्री  जो०  वाई०

 श्री  के  ०  सालाना  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवी  योजना  के  दौरान  विजयनगर  इस्पात  कारखाने  में  किये  जाने  वाले

 ं पूंजी  निकेश के  बारे  मे  केन्द्रीय  सरकार  अपने  निर्णय  को  अभी  तक  नहीं  की

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  पांचवी  योजना  के  में  और  विजयनगर

 इस्पात  कारखानों  के  लिए  नियत  250  करोड  रुपये  के  प्रावधान  में  कमਂ  से  कम  125

 करोड  रुपये  खरच  करने  की  स्थिति  में  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  तथा  इस  बारे में  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  gaat)  :  और  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  के  मं  विजयनगर  इस्पात  परियोजना  के  लिए  125  करोड  रुपये  के

 पूजी  निवेश  का  प्रस्ताव  है  ।

 संसाधन  उपलब्ध  हुए  और  वार्षिक  योजनाओं  में  पर्याप्त  घन  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  तो  पांचवी  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  का  पूर्ण  उपयोग

 सम्भव  हो  सकेगा  |

 ने पब्लिक  इन्वेस्टमेंट  ae  विजयनगर  में  लगभग  30  लाख  टन  वार्षिक

 क्षमता  का  इस्पात  कारखाना  लगान के  इस्पात  विभाग  के  प्रस्तावों  का  anda  किया  था  |
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 आशा
 है

 स्टील
 ऑथारिटी

 आफ  इंडिया  लि०
 शीघ्र  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तेयार

 करवाने  का  काम  हाथ  में  लेगी
 ।  इस  प्रतिवेदन  में

 सभी  सम्बन्धित  ब्यौरा  होगा  जिसमें

 भी  बताया  जाएगा  कि  ag  काय  कितन  चरणों  में
 पुरा

 किया  इस  बीच  भूमि  ata

 तथा  अवस्थापना  सुविधाओं  के  विकास  का  अध्यन  काय॑  चल  रहा  है  |

 आई०  द्र०  सी०  डी०  आपरेशनों  से  कसर

 8931.  भी  के०  रामकृष्ण  रेड़ी  :  क्या  स्वाथ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निरोध  का  उपयोग  करने  वालों  तथा  आई०  य०  सी ०  आपरेशन  कराने  वाले

 को  कसर  की  बीमारी  हो  जाती  है

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इनका  उपयोग  क  वाले  व्यक्तियों  की

 समय  समय  पर  जांच  करने  का  है  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  क े०  किस्क ू)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कसर के  कीड़ों  का  पता  लगाने  के  लिए  परीक्षण

 8932.  श्री  के०  रामकृष्ण  रेडी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रोगियों  में  कसर  के  कीडों  का  पता  लगाने  के  लिये  कुछ  त्वरित  परीक्षा

 निश्चित  किये  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बात  क्या  है

 स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  के०  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात का  उत्पादन  तथा  उसकी  मांग

 8933.  श्री  कातिक  उरांव

 सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  as  बताने की  य  करेंगे  कि  :

 में देश  के  विभिन्न  इस्पात  संयंत्र पिछले  तीन  वर्षों में  में  इस्पात  उत्पादन  पृथक  पृथक
 कितना  कितना

 )  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  एवं  पांचवीਂ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  औद्योगिक  विकास
 के  लिए  कुल  कितने  इस्पात  की  आवश्यकता  3

 आवश्यकता  को  पुरा  1  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 ना

 निम्नलिखित  तालिका
 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :

 में  विष  1971-72  से  1973-74
 ai  फी

 अवधि  में  मुख्य  इस्पात  ad  का  विक्रेय  इस्पात
 का  उत्पादन  दिखाया  गया  है  :

 विक्रय  इस्पात  का  उत्पादन

 कारखाना  क  ी  क  ED  Ge  SG  Se  re  ne  ee  et  ate

 1971-72  1972-73  1973-74

 भिलाई  1568  1746  1680

 दुर्गापर  432  477  375

 राउरकेला  597  765  736

 डिस्को  1387  1458  1200

 इ्स्क़ो  493  347  359

 ee  ee  ee  a  ee  ES

 4477  4793  4349 कुल

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  ी  वर्ष  अर्थात्  1973-74 में  इस्पात  की  घरेलू
 मांग  66  लाख  टन  होने  का  अनुमान  था  ।  विंमान  अनुमानों  के  अनुसार  पांचवी  योजना

 अंतिम  वर्ष  अर्थात  1978-79  तक  साधारण  इस्पात  कौ  घरेलू  मांग  लगभग  98  लाख  टन

 होगी ।

 ~ (7),
 वर्तमान  इस्पात  कारखानों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  गय  तथा  किय  जा  te

 उपायों  के  अलावा
 बोकारो  इस्पात  भिलाई  इस्पात

 कारखानों  कोਂ  25  लाख  टन

 इस्पात  पिंड  की  क्षमता  से  40  लाख  टन  पिण्ड  क्षमता  के  विस्तार  विंमान  तथा  स्थापित
 की  जा  रही  विद्युत  भटिठयों  से  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  की  संभावना  है

 बेबी  इन्जीनिर्यारम  कारपोरेशन  लिमिट  रांची के  उत्पादन  में  वृद्ध

 8934.  श्री  कातिक  उरांव

 श्री  जगदी दा  नारायण  मंडल

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  फप  करेंग  कि

 के |  दौरान पार | ह क्या  वित्तीय  वर्ष  1973-74  हैवी  इंजिनियरिंग  कारपोरेशन

 रांची  के  ead  मं  बुद्धि  हुई  है

 और यदि  ai,  तो  इस  निगम  के  विभिन्न  संयंत्रों  की  निर्धारित  क्षमता  क्या  है

 (7)  गत  तीन  वर्षों  मं  विभिन्न  संयंत्रों  क q  उत्पादन  में  वास्तव में  कितनी  सफलता  हुई
 ? ह है

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  att
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 ह  इंजीनियरिंग  कॉरपोरशन  के  तीन  संयत्रों  की  निधारित  क्षमता  जसा  fe  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  गया  निम्न प्रकार  है

 (1)  हेवी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  1,05,000  मोमिन

 (2)  फा उन् ड़ी  फौज  प्लांट  ह  1,  16,671  दै

 (3)  हैवी  मशीन  टूल  प्लांट  10,000  द्

 (278  मशीनें  )

 ame
 गत  तीन  वर्षों  में  तीन  संयंत्रों  में  हुआ  वास्तविक  उत्पादन  मूल्यों  में  निम्न  प्रकार

 रुपयों

 1973-74 1971-72  1972-73

 )

 1.  फाऊंड़ी  फो  प्लाट  1099.64  1213.49  1751.27

 2.  हेवी  मशीन  बिल्डिंग  cat  2940.  ६  3742.72  4290.61

 126.26  146.37 3.  हेवी  मशीन  za  प्लांट

 ट्रकों  द्वारा  सस्ती  कीमत  पर  कोयले  की  दुलाई

 8935.  श्री  कातिक  उरांव  क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कु  करा

 कि

 क्या  प्रति  दिन  लगभग  200  ट्रकों  द्वारा  सोफ्ट  कोक  काफी  कम  कोसा  पर  कोयला

 खानों  से  पश्चिम  बंगाल  के  ढोया  जा  रही

 हम  ह
 यदि  तो  कितना  कोयला  पश्चिम  बंगाल  ज  tsi  रहा  है  और  उसे  fea  कोमल

 पर  बचा  जा  रहा है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  और ह  )  पश्चिमी
 बंगाल  को  सडक  द्वारा  लगभग  90,000

 टन
 are  कोक  प्रति  मास  भेजा  गया  लगी  दिसंबर

 1973  में  वह  निम्नलिखित  दरों  पर  बेचा  गयो

 ऑसनसोल  में  रु०  5.00  और  रु०  4.90

 कलकत्ता  में  रु०  7.10  और  रु०  7.  31  |  प्रति  40  किलों

 हावडा  में  रु०  और  रु०  5.94

 कलकत्ता मਂ  कोल  माइन्स  अथारिटी  आफ  इण्डिया  का  मुख्यालय

 8936.  श्री  कातिक  उरांव  क्या दु इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  ने  की  कपा  करेंग  कि

 कलकत्ता  में  कोल  माइन्स  अथारिटी  आफ  इण्डिया
 ः ८  मुख्यालय  की  स्थापना  के

 पक्ष  में  क्या  क्या  कारण  और

 रांची  में  कोल  माइन्स  अथारिटी  आफ  इण्डिया  के  मुख्यालय  को  स्थापना  के

 विरोध  में  क्या  कया  कारण  है
 ?
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 इस्पात और  खान  मंत्रालय म  उपमंत्री  सुबोध  और  कलकत्ता

 परम्परा  से  ही  वाणिज्य  केन्द्र  रह  जहां  से  राष्ट्रो यब रण  के  cet  से  हो  कोयला  खनन

 उद्योग  का  नियमन  रहा  है  ।  हाथ  में  ली  गई  कोयल  खानों  के  जो  असम  से

 लेकर  महाराष्ट्र  तक  फेली  हुई  सहेज  art  सुविधा  संचालन  तथा  उनके  प्रबंध  के

 प्रति  प्रशासनिक  सुविधा  के  कारण  कोयला  खान  प्राधिकरण  बत  मुख्यालय  रांची  की

 बजाए  कलकत्ता  में  रखना  अधिक  उपयुक्  समझा  या |

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची
 द्वारा

 ढाँचे  बनाने के  सहाय  कों  स्वयं  न  करना

 8937.  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wet
 कि  :

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  वगरपोरेशन  रांची  ढांचा  बनाने  के  कार्य  को  बाहर
 से  करा  रही  है  जब  कि  उस  में  ढांचा  बनाने  वाली  एक  दाप है है  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  25,000
 टन  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  तथा  उन  ढांचों

 को  बनाने  का  जिन्हें  प्रारंभ  वरना  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  के  लिए  लाभदायक  नहीं

 निगम  से  सम्बद्ध  सहायक  एककों  से  बराया  जा  रहा  बाहर  वालों  सें  ढांचा  बनाने

 का  कोई  भी  काम  नहीं  कराया  जाता  है  ।

 Ayurvedic  Medical  Colleges  in  the  Country

 8938.  Shri  Narendra  Singh  Bisht:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  be  pleased  to

 state :

 (a)  the  names  of  the  places  in  the  country  where  education  in  Ayurvedic  system
 of  medicine  is  imparted,

 (b)  the  duration  of  its  courses  and  the  name  of  the  degree  awarded  after  com-

 pletion  of  the  course;

 (c)  the  qualification  required  for  admission  to  these  courses  and  the  rules.  gov-
 erning  the  admission  and  whether  knowledge  of  Sanskrit  is  also  compulsory  along-
 with  Science  subjects  for  admission  to  these  courses;  and

 (d)  whether  Ayurvedic  doctors  are  also  given  the  same  pay-scales  that  are  given
 to to  M.B.B.S.  doctors  and  if  not,  the  reasons  for  not  giving  the  same  pay-scales

 them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  cf  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.
 K.  Kisku):  (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  furnished  as  soon
 as  it  becomes  available.

 नसबन्दी  के  परवर्ती  प्रभावों  के  बारे  में  अनुसंधान

 8939.  श्री  नरेन्द्र  fag  बिष्ट  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  नसबन्दी  यदि  इसका  आपरेशन  पूर्ण  कुशलता  से  ने  किया  तो  मानसिक

 रोग  हो  जाते  है  तथा  पागलपन  दौरे  पडने  लगते  है  |

 यदि  तो  क्या  नसबन्दी  के  परवर्ती  प्रभाओं  के  बारे  में  अनुसंधान  किये  जाने

 का  विचार  और
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 (7)  क्या  नसबन्दी  या  वंध्यकरण  के  पश्चात  बहुत  सो  मौते  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य
 और

 परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  के०
 :  नहीं

 नस बन्दो  के  परवर्ती  प्रभावों  के  विभिन्न  पहलूओं  पर  अनुसंधान  किये  रहे  है  ।

 नसबन्दी  और  बन्ध्या करण  आपरेशनों  के  बाद  कुछ  मौतों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
 a

 पश्चिम  बंगाल  में  gat  मशीन  बिल्डिंग  tie  का  परियोजना  प्रतिवेदन

 8940.  श्री  शाक्त  कुमार  सरकार

 श्री  हाजी  लघुफल  हक

 क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  से  हैव  मदान  बिल्डिंग  प्लांट  बार  म॑  कोई  परियोजना

 प्रतिवेदन  प्राप्त  है

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  रूपरेखा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भारों  उद्योग
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  दलबीर  faz)  :  ,  नही ं।

 i  तहें  उठते और

 war  एण्ड  कम्पनी के  उत्पादन  में  विविधीकरण

 8941.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :  क्य  भारी  उद्योग  मंत्रो  यह  बतान  को  कृपा  करा

 कि

 )
 क्या  जैसा  एण्ड  के  एककों  में  विविधीकरण  कार्यक्रम  के  बार  में  पांचवीं

 wate  योजना
 में

 कोई  व्यवस्था  को  गई  और

 यदि  तो  कारखाने  के  विविधीकरण  कार्यक्रम  को  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग
 मंत्रालय

 मं  उपमंत्री  दलबीर
 :

 हॉ  ।

 पंचवर्षीय  योजना
 में  जीप  एण्ड  कम्पनी  के  विविधीकरण  और  विस्तार  कार्य  क्रमों  के  लिये

 15  करोड  रुपये  को  व्यवस्था  को  गई

 जसप  एण्ड  कानों  के
 विविधीकरण  और  विस्तार

 कार्यक्रम  में  मोटे  तौर  पर

 निर्माण  की पेपर  रोड  एमफिल  क्रेनें
 सेक्टर

 आदि के

 योजनायें  आती  है  ।

 Vishwakarma  Jayanti

 8942.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  have  under  ‘consideration  ant any  scheme  to  celebrate  the
 Vishwakarma  Jayanti  as  a  National  Labour  Day  and  to  declare  a  labour

 holiday
 in

 factories  and  private  institutions;  and

 fA  tn  he  tal Ys  FL  uC (b)  if  so,  the  action  propose  aken  by  Government  in  this  regard?
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 erma)  (a) The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of

 Labour  (Shri  Balgovind
 No,  Sir

 )  Does  not  arise

 Expenditure  on  Amar  Jawan  Jyoti  at  India  Gate,  New  Delhi

 8943.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state  the  total  money  spent  on  burning  the  Amar  Jawan  Jyoti  at  India  Gate  since
 the  26th  January,  1972  to-date?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  Rs.  1,47,116.08;  upto  25-4-74

 Casual  Labourers  in  Coal  Mines

 8944.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 state

 (a)  the  approximate  number  of  casual  labourers  working  in  the  coal  mines  at

 present

 1  the  future  scheme  and  policy  of  Government  for  regularising  the  casual
 labourers;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to
 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 श्रम  कानूनों  के  उल्लंघन  के  आरोप म  चलाए  गए  मुकदमों  का  वापस  लिया  जाना

 8945.  श्री  पी०  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  मामलों  में  श्रम
 कानूनों

 के  उल्लंघन  के  लिए  चलाए  गए  मुकदमों  को

 वापस  लिया  जा  tar  है  और  afe  at,  तो  ऐसे  मुकदमों  को  वापस  लेने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 क्या  इस  दृष्टिकोण  से  भदभाव  होता  है  जो  ने  तो  अपेक्षित  है  और  न  ही  श्रम

 सम्बन्धों  के  लिए  हितकर  और

 भेदभाव
 को  सम्भावना  को

 दुर
 करने  के  लिए  एसे  मामलों  के  बारे  में  एक  निश्चित

 कसौटी  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाह  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  (a) a से

 अपेक्षित  सूचना
 एकत्र  को  जा  रहो  है  और  यया  समय  सभा  को  मेज  पर  रखो  जायेगी  |

 श्रम  अधिकारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठयक्रम

 8946.  श्री  पी०  बकटासब्बया  :  क्या  श्रम  मंत्रो  as  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रम  अधिकारियों  के  लिए  भारतीय  श्रम  अध्ययन  नई  दिल्ली  में  दो

 सप्ताह  का  अल्पकालिक  पाठ्यक्रम  -  आयोजित  किया  जा  रहा

 उक्त  संस्थान  में

 ऐसे

 अल्पकालिक  पाठ्यक्रम  वग  अब  तक  कितने  श्रम  अधिकारियों

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया

 इस  कार्यक्रम  पर
 कुल

 कितनों  घनसाली  ज  को  गई
 है

 और
 प्रशिक्षणार्थियों

 द्वारा

 यात्रा  पर  कितनी  धज  की  गई
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 श्रम  मंत्रालय मं  उपमंत्री  (at  गोविन्द  :
 ये  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  वर्ष

 में  मिनी  दो  बार  आयोजित  किए  जाते  है  ।

 1961

 गया  कुल  खर्चे  2521  था  |
 प्रशिक्षणाधियों  हारा  कए  गए  यात्रा  संबंधी

 खर्चों  की  लागत  का  वहन  उन्हें  भेजने  वाले  संबंघित  प्राधिकरणों  द्वारा  किया  जाता  है  और

 वह  मालम  नहीं  है  ।

 भारतीय  हब्स  अध्ययन  संस्थान  द्वारा  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम

 8947.  श्र  पा०  बकटायसुब्बया  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करा  वि

 क्या  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  ई  दिल्ली  द्वारा  आयोजित  त्री सप्ताह  को  अवधि
 के  छोटे  पाठ्यक्रम  में  भाग

 लने
 वाले  अघिकतर  प्रदिक्षणारधियों  न  उच्चतर  योग्यता  प्राप्त  कर

 ली  देश
 के

 अन्य  संस्थानों
 बन्

 दोच  अवधि  के  व्यापक  तथा  गहन  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  / पाठ्यक्रम
 पास  कर  रख

 यदि  तो  इस  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  की  क्या  आवश्यकता  है  तथा  क्या  यह  होने
 और वाले  खरच  की  तुलना  में  लाभप्रद  तथा  उसके  अनुरूप

 (7  )  इसको  उपादेयता
 तथा

 इस  संबंध  में  खर्च  में  कमी  किए  जाने  की
 आवश्यकता  के

 बारे  में  अध्ययन  किए  जाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  है  अथवा  उठाये  जाने  a’ At I  विचार

 है  ?

 भ्रम
 सें

 उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  से  (7)  दो  सप्ताह

 वाला

 पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  क्रिया  पूल  क
 श्रम  अधिकारियों  और

 वैसा  हो  हैसियत  में  नियुक्त
 सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों
 के

 अधिकारियों  के  लिए
 हैं  और  इसे  उनकी  अहेंताओं  और  तजुर्बे  और

 उन

 कार्यों  को
 घ्यान

 में  रखकर
 विशेष  रूप

 से  तैयार  किया
 गया

 जो  ore  करने
 पडते

 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  यह  उन  श
 क  अपने  विच  और

 तजुरबों
 के  आदान  प्रदान  के  योग्य  बनाता

 है  जिस  से  उनको  कांपता  और
 क्षमता  बढती  ये  पाठयक्रम  उपयोगी  है  और  जो  थोड़ा

 सा  खरच  इनमें  अन्तगंस्त  q  उसके  अनुरूप

 भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  oa  नियुक्तियां

 8948.  श्र  पा०  बकटासुब्बया  क्या  श्रम  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  को  केन्द्रीय  श्रम  आयक  वर  एक  क्षेत्रीय

 कार्यालय  माना  जा  रहा  है

 क्या  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  मं  कमंचारियों  की  क्ति  क  मामल  में

 कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  संस्थान  में  उन
 व्यक्तियों

 को  नियुक्ति  की  जाती  है  जो  दिल्ली  में  रहना  चाहते

 ह  अथवा  जिनहें  दण्ड  देना  हो  उन्हें  फील्ड  से  वापस  बुलाकर  वहां  नियुक्त  किया  जाता

 और

 इस  संस्थान  क  आरम्भ  होने  से  इसमें  डिप्टी  असिस्टेंट  डायरेक्टरों  के  पदों  पर

 कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्ति  को  गई  उनकी  अध्यापन  में  कितनी  रुचि  है  तथा  संक्रमण

 74



 लिखित  उत्तर 12  1896

 काल  में
 इस

 संस्थान  के  कार्यकरण  में  सुघार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय म  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान

 मुख्य  श्रमायुक्त  के  अधीन  एक  अधीनस्थ  कार्यालय  है  ।

 संस्थान  में  नियुक्तियां  लोक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती

 नहीं  ।

 अब  तक  क्षेत्री  श्रमायुक्त ों  और  चौदह  सहायक  श्रमायुक्त ों  ने  उप/सहाः  पक  निदेशकों
 के  रूप  में  काम

 किया  हैं  ।  लिय  वित  हेतु  अधिका  रियों
 का

 चयन
 श्रम  प्रशासन  के  क्षेत्र  में

 उनके  परिपक्व  तजुर्बे  और  प्रशिक्षण  के  कार्य  में  उनकी  अभिरुचि  के  आधार  पर  कियाਂ  जाता

 डिएगो  गादिया  द्वीप  के  बारे  में  ब्रिटेन  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका के  बीच  समझौता

 8949.  श्री  शंकर  राव  साबित  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 डिएगो  गार्सिया  द्वीप  को  जनसंख्या  कितनी  उसका  क्षेत्रफल  कित  ना  है  और

 वह  कहां  स्थित  और

 द्वीप  के
 उपयोग

 के  बारे  में  ब्रिटेन  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  बीच  हुए
 समझौते  की  मुझ  बातें  क्या

 दिएगो  माशिया  हिंद  महासागर विदेश
 .

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 यम  at म  7  डिग्री  अक्षांश  पर  और  18  मि  jc  प  fam  में  तथा  72  डिग्री  देशांतर  रखा  और

 26  fa  पव  मं  पडता  यह  भारत  क  दक्षिण  छोर  से  लगभग  1000  मोल  के

 फासले  पर  है  ।  इसका  नक्षत्र  11  .  वग  मोल  और  पहले  इसमें  लगभग  300-500

 व्यक्तियों  की  थी  जिन्हें  अब  कहो  और  पर  ger  दिया  गया  है  |

 1966  के  आंग्ल-अमरोंकों
 करार

 के  अनुसार  ब्रिटिश  हिंद  महासागर

 का  क्षेत्र

 i
 सहित  सरकारों

 के  रक्षात्मक  उद्देश्यों  क  लिए  आवश्यकता

 के  अनुसार  सुलभ  होगाਂ  अक्तूबर  1972 में  एक  और  जिस  करार  पर
 हस्ताक्षर

 किए  गए
 उसके  अनुसार  अमरीका  की  सरकार

 को  सीमित  at  सैनिक
 संचार

 का
 अधिकार

 मिल

 गया  था ~
 4-2-1974  को  यूनाइटेड  किंगडम

 की  सरकार  ने
 एलान

 किया
 कि

 वे  दिएगो
 में  सेनिक  सुविधाओं  के  विस्तार  #  अमरीकी  प्रस्ताव  से  सिद्धांत  रूप  में  सहमत

 एक  औपचारिक  करार  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 अंग्रोजी  देशों  दुबारा  भारतीयों  का  निष्कासन

 8950.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa

 उन  अफ्रीकी  देशों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  भारतीयों  को  निष्कासित  कर  दिया  हैं
 अथवा  जिन्होनें  उनक  वहां  निवास  को  मुश्किल  बना  दिया

 1972-73  और  1973-74  ह  दौरान  इनम  से  प्रत्येक  दश वर्ष  1971-7

 की  छोड  कर  आने  ल  भारतीयों  की  अलग  अलंग  या  कितनी  है
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 इनमें  से  किन  देशों  नें  एस  भारतीयों  को  मुआवजा  दिया  है  और  उसकी  मात्रा
 कितनी  और

 इनमें  से  कितने  शरणार्थियों  भारत  बसाथा  जा  चुका

 विदेश  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  ate  पाल  से  जसा  कि  सदन  को

 मालूम  आजादी  पा  लेन  के  बाद  बहुत  से  अफ्रीका  देश  आर्थिक  और  रोजगार
 के  अवसर  धोखे  अपने  राष्ट्रिक ों  क  लिए  हो  सोमित  करते  जा  रहे  ह्  भारत  सरकार
 को  आश्वासन  दिया  है  कि  इस  प्रकार  प्रभावित  गर  राष्ट्र कों  को  व्यवस्थान्सार  चरणबद्ध
 किया  जाएगा  और  उन्हें  अपने  कारोबार  समेटने  के  लिये  पर्याप्त  नोटिस  दिया  जाएगा  तथा

 वाजिब  राशि  में  आस्तियों  को  वापस  ले  जाने  की  इजाजत  दी  जाएगी  ताकि  व  कहीं  फिर

 बस  भारतीयों  के  परेशानी  की  हालत  में  रहने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  यहं  बात  उगांडा

 में  हुई  थी  जहां  1972  में  भारतीयों  को  अन्य  एदियावासियों  के  साथ  ais  समय  के  नोटिस

 पर  निकाल  दिया  गया  ari  उगाड़ां  के  निष्कासित  ta  भारतीयों  की  संख्या  4129  थो  ।
 >

 भारत  सरकार  उगांडा  n  अधिकारियों  के  साथ  न्यायोचित  मुआवजा  दिए  जाने  के  बारे  में

 निरंतर  सके  बनाए  हुए  है  और  उसे  सर्वोच्च  स्तर  पर  सहयोग  का  आश्वासन  दिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  इस  प्रकार  उगांडा  से  समी
 निष्कासित  भारतीय  नागरिकों  को  उनकी  आवश्यकता  के  अनुरूप  भारत  में  फिर  से  बसने  के

 लिए  सहायता  दो  जा  रही

 ब्रिटेन  और  कनाडा  में  भारतीय  डाक्टर  एवं  नसं

 8951.  श्री  शंकर  राव  साबित  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 कृ  करेंगे  कि  बर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74  क  दौरान

 ब्रिटेन  और  कनाड़ा  में  कितने  भारतीय  डाक्टर  एवं  ad  सेवा  कर  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  :  अपेक्षित

 सुचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  और  प्राप्त  होते  ही  यथाशीघ्र  भेज  दी  जायेगी ।

 देश  में  विभिन्न  अधिकरणों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  कुष्ठ  रोगियों  के  अस्पताल

 8952.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  में  कुल  फ़ितने  कुष्ठ  रोगी  हूँ  और  उनकी  राज्यवार  संख्या  क्या  है  ; प

 कुष्ठ  रोग  के  कितने  अस्पताल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाए  जातें  कितनी  सरकारों

 द्वारा  और  कितने  विभिनन  मिशनों  द्वारा  चलाए  जातें  उन  मिशनों  के  न।म  तथा  उनके  द्वारा  चलाए  जा

 रहे  अस्पतालों  के  क्या  नाम  है  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इन  अस्पतालों  को  कुछ  राज  सहायता  देती  हूं  ;  और  यदि  तो

 कितनी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  :  कुष्ठ  रोग  एक
 जिन  रोग  है  जिसका  पता  कई  वर्षों  के  पश्चात  है  ।  इसलिए  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  वह  किस  रूप  में

 फलो  हुआ  है  इसका  हिसाब  इस  रोग  की  व्यापकता  से  लगाया  जाता  हैं  न  कि  उसकी  घटनाओं  के  आधार

 1971  की  जनगणना  कें  अनुसार  भारत में  32  लाख  कुष्ठ  रोगियों के  होने  का  अनुमान  है  ।
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 2  1974  लिखित  उत्तर

 भारत  में  इस  रोग  की  व्यापकता दर  58  प्रतिशत है  ।  इसकी  राज्यवार  व्यापकता  दर  इस  प्रकार
 लना

 राज्य  कुष्ठ  की  व्यापकता दर

 )

 आन्ध्र  प्रदेश  44

 तमिलनाडु  90

 बिहार  60

 56 महाराष्ट्र

 कर्नाटक  59

 उडीसा  08

 उत्तर  प्रदेश  19

 पश्चिम  बंगाल  86

 शेष  तथा  संघ  शासित  दे क्षेत्र  रोग  काम  फलता है  13

 पेट  में
 एक  ही  अस्पताल  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  चलाती  है

 |
 राज्य  सरकारें  अस्पताल

 चला  रही  स्वेच्छिक  संगठन  जिनमें  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन
 भो  शामिल  हैं  150  अस्पताल  चला

 रहे  कुछेक  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों द्वारा  चलाए  जा  रहे  अस्पताल  इस  प्रकार हैं

 संस्थान  का  नाम  आयोजक  और  वित्त  दाता

 ई०  एल०  fo  पी०  कुष्ठ  नियंत्रण  यूरोपियन  फेड़रेशन  आफ  एसटी  लेप्रेसी
 जिला  ब्रूसेल्स  |

 नगर  कुष्ठ  नियंत्रण  ग्रेटर
 जमन  लेप्रेसी  मिशन  ।

 कुष्ठ  अन्तरंग  रोगी  संस्थान  और  पुनः  स्थापना

 कथपड़ी  "|  cave  मिशन

 career  लेप्रोसी  मिशनਂ  |

 कुष्ठ  अनुसंधान  गौर  प्रशिक्षण  एवं  उपचार  जापान  लेप्रोसी  मिशन  फार  एशिया

 उत्तर  प्रदेश  ।  _|  |

 ई०  एल०  ई०  पी०  चन्द्र  धमंपुरी

 कुष्ठ  पोलाम्बक्कम  वित

 लेप्रेसी  फाउण्डेशन  |

 क्रिश्चियन  मेडिकल  वेल्लौर  लेप्रेसी  लाइन  |  इसके  अलावा
 भारत  एसे  अनेक  क्लिनिक

 है
 जो  इस

 मिशन  द्वारा  चलाए  जा  रह  हैं  ।

 जर्मन  कुष्ठ  चेतना  उत्तरी  जमन  लेप्रेसी  सेन्टर  ।

 ताड |

 लेप्रेसी  सेन्टर  इनਂ  तमिलनाडु  एम्स  cate  |

 कुष्ठ  faq  )  डेमियन  लेप्रेसी  फाउण्डेशन  )  ।

 बालीजाप  श्री  काकुली  प्रदेश )  पांडिचेरी  wry  एड  सेन्टर  |

 इनके  अलावा  अन्य  अस्पताल  भी  हैं  जिन्हें  Sle  छोट  संगठनों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  ।
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 Written  Answers  May  2,  1974

 राज्य  के  सरकारी
 अस्पतालों

 को  केन्द्रीय  सरकार  आधिक  सहायता  नहीं  देती
 ह
 हैं  |

 स्वैच्छिक  संगठनों
 द्वारा  चलाया  जा  रहे  अस्पतालों  को  भवन  निर्माण  और  उपकरण  के  लिए  तदर्थ  अनुदान

 दिए  जातें  हू  यदि  उनका  अनुरोध  सम्बन्धित  सरकार  के  माध्यम  से  प्राप्त  यह  अनुदान  प्रेमल  के

 गुण-दोष के  अनुसार  fer  भिन्न  होते हैं  ।

 डियागो  माशिया  द्वीप  के  बार ेमं  सारो शस  को  दिये  गये  आश्वासन  का  ब्रिटेन  द्वारा  उल्लंघन

 8953.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  विदश  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  करि

 क्या  दिनांक  8  1974 के  दैनिक  समाचार  पत्र  के  अनुसार  भारत  में  मारीशस

 के  उच्चायुक्त  ने  यह  कहा  है  कि  ब्रिटन ने  ag  कहा  था  कि  डियागो  गाशिया  एक  संचार  केन्द्र  होगा ;

 इस  द्विप  का  नौसैनिक  अड्डे  में  बदला  जाना  करार  का  उल्लंघन  होगा ;

 क्या  मारीशस  का  बिचार  है  कि  यदि  ब्रिटन  आश्वसन  को
 पूरा  नहीं  करता  तो  इस  मामले  को

 ह
 ग  स्थित  विश्व  न्यायालय  में  ले  जाया  जाए  ताकि  इसकी  स्थिति  का  उल्लेख  किया  जा  सके  तथा  इसके

 अधिकारों  की  दृष्टि  हो  सके  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ata सुरेन्द्र  पाल  fag) :  सरकार  न  वह  प्रस  fete

 देखी  है  जिसमें  मारिशस  के
 हाई  कमिश्नर  को  हवाले  देते  हुए  कहा  गया  है  कि  गार्सिया

 दीप  केवल  संचार  का  अड्डा  आक्रमक  सेनिक  प्रतिष्ठान  नहीं

 (@  सरकार  को  अश्वासन  की  शर्तों  के  बारे  में  पता  नहीं  है  | i

 सरकार को  इस  सम्बन्ध  में
 मारिशस

 की  सरकार की
 मंशा

 के  बारे में  कोई  सुचना  नहीं

 यह  आश्वासन
 मार्टिन  की  सरकार  और  य०  के०  की  सरकार  के  सोच  का  प्रश्न  हैं  दिमागों

 नासिया  में  नौसनिक  अड्डे  की  स्थापना  और  उसके  विस्ता  के  प्रश्न  पर  सरकार  के  विचार  सुविदित  हैं  ;

 हमारा  विश्वास  है  कि  इससे  aa
 में

 नव  तनाव  और  बढ़ावा  ही  मिलेगा  और  यह

 हिन्द  महासागर  को  शान्ति  का  क्षेत्र  बनाए  रखने  के  लिए  तटवर्ती  राज्यों  के  लिए  प्रयत्नों  के  विरुद्ध

 हगा  ।

 भारत-पाक  संघर्ष  के  दौरान  शहीदों  को  प्रतिमाओं  की  पाकिस्तान  द्वारा  उठा  ले  जाया  जाना

 8954.  श्री  नरेन्द्र  सिह :  कया  विदश  मंत्री  we  बताने  की  HIT  करेंग  कि  :

 क्या  भारत-पाक  संघर्ष  के  दौरान  पाकिस्तान  द्वारा  ले  जायी  गयी  शहीदों  की  कुछ  प्रतिमाएं

 अभी  भीਂ  पाकिस्तान  के  पास हँ  ;

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान से  उन  प्रतिमाओं  को  वापस  करने  लिए  कहा

 द

 (7)  यदि  तो  उस  देश  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  )  से  1971  के  संघ

 के  दौरान  पाकिस्तान  की
 सशस्त्र  सेना  शहीद  भगत  सिंह  की  ड  से  ग्  ' (7) afaat  उठा  ने  गई  थी  वे  पाकिस्तान

 की  सरकार ने  22  1974  को  हमें  लौटा दी  है  ।

 78



 लिखित  उत्तर 12  1896

 Strike  in  Delhi  Cloth  Mills  and  its  Factories

 8955.  Shri  S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  labour  strikes  that  occurred  in  the  Delhi  Cloth  Mills  and  in
 the  factories  working  under  it  in  Delhi  during  the  last  one  year;

 (b)  the  main  demands  of  the  labourers  and  the  attitude  of  the  management
 towards  them;  and

 (c)  the  reasons  why  Government  have  not  ended  this  dispute  once  for  all  by
 intervening  in  the  matter?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to
 (c)  The  attached  statement  summarises  the  available  information  as  supplied  by  the
 Delhi  Administration  about  the  number  and  duration  of  strikes  in  the  Delhi  Cloth
 Mills  and  in  the  factories  under  its  control  during  the  period’  April  1,  1973  to  April
 29,  1974,  and  workers’  main  demands.  The  Industrial  Relations  Machinery  of  the
 Delhi  Administration  who  were  principally  concerned  have.  been  holding  discussions
 with  the  parties  in  an  effort  to  promote  amicable  settlements.  In  the  case  of  the
 strike  in  the  Delhi  Textile  Mills  and  the  DCM  Chemical  Workers  in  April-May
 1973,  the  Union  Deputy  Labour  Minister  and  the  Union  Minister  of  Home  Affairs
 had  also  lent  their  good  offices  to  resolve  the  matter.

 STATEMENT

 Period  of  strike  Main  demands 5५. ९०.  Nane  of  the  factory

 1  2  2 2  4

 wir 1  Delhi  Cloth  MUIS  11-4-73  to  5-5-73  Increase  in  D.  A.  and  pay
 ment  of  interim  relief.

 2  Bharat  Mills  Do.  Do.

 3  D.C.  M,  Silk  Mills  Do.  Do.

 5.  M.  Synthetics  Do.  Do.

 D.C.  M.  Chemical  Works  29-4-73  to  6-5-73  In  support  of  the  strike
 of  the  workers  of  the
 Textile  Mills.

 D.C.  M.  Chemical  Works  12-10-73  to  231-10-73  40  demands  including  de-
 mands  for  increase  in
 wages,  D.A.  etc.

 Delhi  Cloth  Mills  4-12-73  (Night)  to  Demand  regarding  full
 23-12-7  न  पिंड v¥a¥ig  Oring)  wages  for  the  strike  period
 when  a  lock-out  was  in  April  May  1973.
 declared  wihch  was
 lifted  on  14-1-74.

 8  Swatantra  Bharat  Mills  22-12-73  to  13-1-74,  Do.

 9  ae  Silk  Mills  Do.  Do.

 Do.  Do. 10  D.C.  M.  Synthetics

 11  Swatantra  Bharat  Mills  12-12-73  Token  strike  support  of
 striking  workers  of
 D.C.M.

 12  D.C.  M.  Silk  Mills  Do  Do.

 13  5.  8.  M.  Synthetics  Do  Do.
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 Written  Answers  Vaisakha  12  1896  (Saka)

 Measures  to  Avert  Labour  Strikes

 8956.  Shri  B.  S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state  the
 measures  bering  adopted  by  Government  to  avert  labour  strikes  in  the  public  sector
 undertakings?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  The
 Industrial  Relations  Machinery  at  the  Centre  and  in  the  States  continues  to  make
 eflorts  in  their  respective  spheres  to  avert  labour  strikes  in  both  the  public  and  pri-
 vate  sector  undertakings  through  informal  mediation,  conciliation  and  adjudication
 or  arbitration  as  necessary,  under  the  existing  statutory  machinery  and  voluntary
 arrangements.  Government  have  also  been  holding  discussions  with  the  interests  con-
 cerned,  including  the  Employers’  and  Workers’  Organisations  to  evolve  agreed  mea-
 sures  to  secure  improvement  in  the  industrial  relations  system

 Employment  to  Disabled  Soldiers  and  Dependents  of  killed  Soldiers

 8957.  Shri  S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  disabled  soldiers  and  the  dependents  of  soldiers  killed  who
 have  been  provided  with  employment  till  December,  1973

 (b)  the  number  of  the  disabled  soldiers  and  the  dependents  of  soldiers  killed

 separately  who  could  not  be  provided  with  employment  so  far;  and

 (c)  the  time  by  which  they  are  likely  to  be  provided  with  employment?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik):  (a)  1513
 service  personnel  disabled  in  1962,  1965  and  1971  operations  and  387  war  widows
 and  dependents  of  those  killed  in  these  operations  have  been  provided  with  employ-
 ment  upto  December  1973

 (b)  259  disabled  servicemen  of  1962,  1965  and  1971  operations  have  not  been
 provided  with  employment  so  far.  The  above  figure  does  not  include  49  disabled
 servicemen  of  1971  operations  who  are  still  undergoing  medical  treatment  in  vari.
 ous  hospitals

 602  widows  and  dependents  of  those  killed  in  the  above  operations  are  still
 awaiting  employment

 (c)  It  is  not  possible  to  indicate  a  definite  time  by  which  all  such  persons  can  bie
 le

 provided  with  employment.  Identification  of  jobs  for  disabled  is  a  continuous  process’
 and  is  dependent  on  the  availability  of  vacancies  and  their  suitability.  So  far  as  war

 widows/dependents  of  those  killed  in  action  are  concerned,  the  primary  measure  of
 rehabilitation  is  the  liberalised  pensionary  award  announced  immediately  after  the
 1971  operations  and  employment i  intended  to  supplement  the  pension.  Most  of  the
 widows  and  dependents  who  are  sti  awaiting  jobs  come  from  a  rural  background
 and  it  may  not  be  desirable  to  move  them  to  the  unfamiliar  environment  of  urban
 areas  in  the  process  of  providing  employment.  However,  no  efforts  are  being  spared
 to  provide  jobs  to  them  expeditiously  even  though  there  is  an  overall  job  scarcity  in

 the  country.

 कोयला  खान  प्राधिकरण  और  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  fao  में  अनुसूचित  जाती  और  अनुचित
 जनजाति  के  व्यक्तियों  की  भर्ती

 8958.  शी  कार  एन०  कपा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  भारी  जसे  नव-गठित  संगठनों

 में  विभिन्न  श्रेणियों
 को

 सेवाओं  मे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को

 नियुक्ति  करने  के  बा  में  मंत्रालय ने  कोई  निश्चित  आदेश  जारी  किए
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 यदि  तो  इसके  कथा  कारण  हैं  ;  यदि  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उपयुक्त  संगठनों

 के  गठन  के  बाद  से  खान  श्रमिकों  के  अलावा  श्रेणी  3  और  श्रेणी 4  के  पदों  के  लिए  क्या  कोई  भर्ती

 की  गई

 कया  उनके  लिए  कोई  निश्चिंत  कोटा  आरक्षित  किया  गया  है  ;  और  यदि  at,  तो  उन्हें
 और किस  प्रकार  से  भरने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  कोटे  को  कब  तक  पुरा  कर  लिया  जायगा ;

 कोयला  खान  प्राधिकरण  और  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  में  इस  समय  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कूल  कितने  कर्मचारी  हूँ  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 के  लिए  आरक्षित  कितने  पद  अभी  भी  रिक्त  पड़  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  :  से  जानकारी  प्राप्त  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 rp राउरकेला  इस्पात  कारखाने  a  उत्पाद

 8959.  श्री  आर०  एन०  बर्मन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  फ्लैट  जों  सड़क  द्वारा  भेज  जा  सकते

 इस्पात  कारखाने  के  अहाते  से  उपभोक्ताओं  अथवा  व्यापारियों  जिन्होंने  बहुत  पहले  बनाने  के  आंध्र

 दिए  नहीं  दिए  गए  ;

 यदि  तो  स्टाक  को  दस  प्रकार  रोकने  के  क्या  कारण  हूं  ;  और

 सरकार  की  दस  पर  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  :  से  (7)  रल  परिवहन
 at  कठिनाइयों  के  कारण  इस्पात  कारखानों  इस्पात  कारखाना  भी  शामिल  में  विक्रेय

 इस्पात  काफी  मात्र  में  इकट्ठा  हो  गया  ay  ।  इस्पात  को  ले  जाने  का  काम  शीघ्रता  से  करने  के  लिए  स्टील

 अदा  रिटी  आफ  इण्डिया  मे  रेलवे  इस्पात  कारखानों  तथा  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  रेलवे  के  साथ  दैनिक

 दीपक  हुआ  है  ।  कलकत्ता  में  एक  विशष  रेलवे  परिवहन  समन्वय  कक्ष  भी  खोला  गया  है  जिसमें

 सभी  सम्बन्धित  अभिकरण  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  स्थिति  पर  सतत  नजर  रखी  जाती  है  और  इसकी

 समीक्षा  की  जाती  है  ।  इस  बीच  अस्थायी  उपाय  के  रूप  में  उन  सब  लोगों  जिन  के  पास  इस्पात

 मिलता  समिति  द्वारा  अनुमोदित  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  आवंटन  के  लिए  प्राथमिकताएं  यदि

 वे  चाहे  कारखानों  से  माल  उठाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 परिचय  बंगाल  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  रोलिंग  fad

 8960.  श्री  आर०  एन०  बमन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  के  औद्योगिक  af a oe  से  पिछड़े  क्षेत्रों  विशेषकर  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  जनजातियों

 तथाਂ  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  रहते  रोलिंग  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  निजी  उद्यम कर्ताओं  को  प्रोत्साहन

 देने  हेतु  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;

 योजना  आयोग  द्वारा  निश्चित  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  लिए  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ;  और

 पश्चिम  बंगाल  के  पिछड  क्षत्रों  से  नये  लाइसेंसों  के  लिए  कुल  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  gata
 :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  देश

 में  पुनर्बलन  क्षमता  पहले  ही  कॉफी  हैं  तथाਂ  पुनर्बलन  योग्य  सामग्री  की  निरन्तर  कमी  है  इसलिए  इस  समय

 नई  पुनर्बलन  इकाइयां  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।
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 ॥ अ ७  ay ट  नाले

 a8  नए  औ Te  वर्तमान  इकाइयों  मे ंथे  aya प नाबेला  इकाइयां  औद्योगिकਂ पश्चिम  बंगाल  में  ला इसे
 SNS

 दुष्टि  से  पिछड़े  हुए  उन  जिलों  में  स्थित  हूँ  जिन्हें  वित्तीय  संस्थानो ंसे  रियायती  पर  सहायता देने  के  लिए

 चुना गया  है  ।

 पश्चिम
 बंगाल

 में  पिछड़े  हुए  एसे  जिलों  में  पुनर्बलन  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  नये

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए हैं  ।

 भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  का  पुना  को  स्थानान्तरण

 8961.  हों  आर०  एन०  बमन  क्यो  श्रम  मंत्री यह बताने यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  श्रम  अध्ययन  संस्थान  को  अस्थायी  रूप  से  पुना  स्थानान्तरित  करने  के  कई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  हूँ  ;

 (@)  इस
 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वर्तमान  मकान  मालिक  इमारत  खाली  करने के  लिए

 कॉफी

 जोर  डाल  रहे  वैकल्पिक  आवास  को  उठने  के  लिए  कितना
 श्रम

 और  श्रम-घंटों  को  खर्चे  किया

 गया  और  इस  समय  कितना  श्रम  और  श्रम  घंटें  खर्च  किए  जा  रह  हैं

 क्या  कार्यालयਂ  और  होस्टल--दोनों  के  लिए  स्थान  ढूंढने  की  प्रक्रिया  पिछले  पांच  वर्षों  से  भीਂ

 अधिक  समय  से  चल  परन्तु  इसके  कोई  निश्चित  परिणाम  नहीं  निकले  ;  और

 यदि  तो  दस  प्रकार  के  निर्थक  प्रयासों  को  बन्द  करने
 के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही

 करने  का  विचार  जिसमें  धन  की  क्षति  होती  है  और  अनिश्चितता  की  स्थिति  बनी

 रहती
 है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  नदाल
 गाधि  rat) at 2 1

 दस  समय  भारतीय  श्रमਂ  अध्ययन  संस्थान

 को  पुना  में  स्थानान्तरित  करने
 का

 कोई  प्रस्ताव नहीं

 tates  जगह  ढूंढ़ने  के  लिए  जो  प्रयास  किए  गए  वे  qTATeT  कार्य  के  भाग  के  रुप  मे

 किए  गए  इस  सम्बन्ध  में  लगाए  गए  श्रम  और  श्रम-घण्टों का  कोई  पूरक  रिका  नहीं  रखा

 गया है  ।

 हां  ।

 संस्थान  के  लिए  दिल्ली में  समुचित  स्थान  ढूंढ़ने  के  लिए  प्रयास  समाप्त  करने  का  कोई  विचार

 नहों  है
 ey

 afa यूरोप  में  भारतीय  प्रवासियों  को  संख्या

 8962.  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन

 श्रीਂ  व्यालार

 क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 SAT ह  और  उन  में  से  अनेक  अवैध क्या  यूरोप  में  भारत  से  गए  प्रवासियों  की  संजय  में  afi

 प्रवासी हैं  ;

 और क्या  इससे  यूरोप  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  कम  हुई  है  ;

 यदि  तो  भारत  से  इस  प्रकार  के  अवैध  प्रवासियों  को  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए गए  हू  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह )
 :  से  तथ्यों  का  पक्का  पता  लगाया

 जा  रहा  है  और  जो  परिणाम  निकलेगा  वहं  सदन  की
 |

 ह  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 दिल्लो  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  को  मासिक  वेतन  का  भगवान

 8964.  क ५. है  ईश्वर  चौधरी :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 वर्ष  1974  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  को  मासिक  वेतन  की  अदायगी

 किन-किन  तारीखों  को  की  गई

 क्या  इस  श्रणी  के  अनेक  डाक्टरों  को  वर्ष  1974  में  हुर  महीने  नियति  रूप  से  मासिक  वेतन

 का  भुगतान  नहों  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  काय  वाही  की  जा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के ०  :  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 योजना के  चिकित्सा  अधिकारी  दुसरी  श्रणी  के  राजपत्रित  अधिकारी  होने  के  ara  अपने  बारे  में

 स्वयं
 ही

 आदान  और
 सं वितरण

 अधिकारी  होते  ह
 ।  इस  लिए  1974  और  उसके  बाद  के

 महीनों में  उन्होंने  अपने  वेतन  किस-किस  तारीख  को  लिए  इस  का  विवरण  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 और  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  चिकित्सा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  आरम्भ

 31-12-73  तंक  सं स्वीकृत  की  14.0  थी  ।  संघ  लॉक  सेवा  आयोग  आदि  के  साथ  परामर्श  करने  जसी

 कार्य विधिक  औपचारिकताओं  को  पुरा  होने  में  देर  लग  जाने  के  कारण  दन  पदों  को  आगे  जारी  रखने  के

 आदेश  केवल  26-2-74  को  ही  जारी  किए  गए  थे  ।  चिकित्सा  अधिकारियों को  अपना  वेतन  समय पर  मिले

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  प्रयास  निरन्तर  किए  जाते  हू  |

 मिलावट  के  दोष  के  लिय  आयोजन  कारावास  का  दण्ड  वेन  हेत  राज्य  विधान  मंडल  दारा

 8965.  श्री  शशि  भाषण  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  देश  के  किसी  राज्य
 विधान

 मंडल  ने  मिलावट  के  दोष  के  लिए  आजीवन  कारावास  का

 दण्ड  देन ेहेतु  विधेयक  पारित  किया है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  यह  लागू  हो  गया  हैं  और  कब  से  ;  a

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्य  राज्य  सरकारों  को  भी  इसी  प्रकार का  विधान  बनाने  के

 प्राप्त  देने  का  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  :  ati

 पश्चिम  बंगाल  की  विधान  सभा  ने  जिस  विधायक  को  पारित  किया  था  21-4-197 4
 को  भारत  के  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  हो  गई  परन्त् च्झे  इसे  लागू  करने  के

 बारे
 में  राज्य  सरक।र  कीं

 गोपाल  रिक  पुष्टि  अभी  प्राप्त  नहों  हुई  है  ।  इस  विधेयक  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैँ  :--

 (1)  जहां  खाद्य  दवाइयां  या  सोचिये  प्रसाधन  इस  तंक  पर  पकड़े  जाते
 है

 कि  उन  की  छाप

 नकली  हो  सकती  है  या  उन  में  मिलावट  हो  सकती  तो  उन  मामलों  में  उन  वस्तुओं  की

 नकली  छाप
 या

 म्लावट  से  रहित  सिद्ध  करने  का  दायित्व  उस  व्यक्ति  का  हो  जिस  सेे वें  वस्तुएं
 पकड़ी  गई  हैँ  ।

 (2)  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  चौथे  अध्ययन  और  खाद्य
 अपमिश्रण

 निवारण

 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करके  दवाओं  को  बनाने  और  बेचने  के  अपराध  में  आजीवन

 कारावास  के  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 (3)  झा  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  तथा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  मके  अन्तरगत

 सभी  अपराधों  को  aaa  और  गेर-जमानतीय  बना  दिया  गया  है  ।

 (4)  केन्द्रीय  खद्य  प्रयोगशाला  और  केन्द्रीय  औषधि  प्रयोगशाला  के  कार्यों  का  राज्य  सरकार

 gare  निर्दिष्ट  किसी  अन्य  प्राधिकरण  दुबारा  सम्पन्न  किया  जाए  ।

 ga  मिलाकर  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  और  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री
 अधिनियम  प्रें उसौ  प्रकार  ही  संशोधन  करने  का  विचार  हैं  ।  केन्द्रीय  अधिनियम  होने  के  नाते  ये  सभी
 राज्यों  पर  लागू  होंगे  ।

 स्टील  अथोरिटी  आफ  इण्डिया

 और  कोल

 माइनिंग  आथोरिटो के  होटलों  में  स्थित

 8966.  शी  शशि  इस्पात  और  खान  मंत्री  |  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्टील  ऑथोरिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  और  कोल  माइनिंग  आथोरिटी  के  होटलों
 तथा  किराए  के  गेर-सरकारों  भवनों  में  स्थित  कार्यालयों  का  ब्यौरा  कया  है  और  इन  कार्यालयों  को  होटलों
 तथा  किराए  के  गेर-सरकारी  भवनों  में  कार्य  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 ऐसे  कार्यालय  ठीक  कौन  से  स्थानों  पर  स्थित  हैं  और  उनमें  कितने  ब्यक्ति  काय  कर  रह  हैं  तथा
 प्रत्येक  के  लिए  वार्षिक  कितना  किराया  दिया  जाता  है  ;

 सरकार  की  इस  पर  कया प्रतिक्रिया है  और  उन्हें  सरकारी  भवनों  अथवा  कम  किराये  के  भवनों

 में  स्थानों  रण  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 इन  कार्यालयों  के  लिए  होटलों  var  बड़े  भवनों  में  स्थानों  का  सुझाव  देने  के  लिए  कौन  से  व्यक्ति
 उत्तरदायी  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  सुबोध  :  से  स्टोल  wafer  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  के  बारे  में  आवश्यक  जानकारी  नोच  दीਂ  गई  है  ।  कोल  माइन्स  अथारिटी  के  बारे
 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  ने  नई  दिल्ली  स्थित  अपने  कार्यालय  तथा  विजयनगर  और
 जिगाखापत्तनम  इस्पात  प्रायोजनाओं  के  कार्यालयों  के  लिए  बंगलोर  और  हैदराबाद
 में  प्राइवेट  पार्टियों  से  कीजिए  पर  जगह  लीਂ  हुई  है  ।

 ह ि आवश्यक
 waste  नीचे  दी  गई  है  ——

 स्थान  कर्मचारियों  की  मासिक  किया

 संख्या

 रुपये
 ग्  मेगा

 1.  हिन्दुत्व  प  ot  शम्स  18/20,  कस्तूरी  गांधी  137  87,780
 नई  दिल्ली- 1 ह  की  13  वीं  और  14  at  मंजिलें  ॥

 2.  30,  रेसकोर्स  (1-4-1974  3,200

 3.  शंकर  फतेह  मदान  3,600
 प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  के
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 $$  _

 सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  सरकारी  जगह  नहीं  दी  जाती  इस  समय

 इन  कार्यालयों  को  अन्यत्र  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इन  कार्यालयों  को  किराए  की  इन  इमारतों  में  रखने  का  निर्णय  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  दारा

 लिया  गया  था  ॥

 राज्यों  तथा  संघ  wer  क्षेत्रों  को  परिवार  नियोजन  योजनाओं  लिये  के  दो  गई  केन्द्रीय  सहायता

 8967.  श्री  शशि  भूषण  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  परिवार  नियोजन  योजनाओं  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कुल  कितनी  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  दीਂ  गई  ;  और

 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  usa  ata  द्वय  चलायी  गयी  योजनाओं  की  मुख्य
 बातें  क्या  हैं  और  इनकी  क्या  कया  उपलब्धियां  है  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  कके०  :  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  दीਂ  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  का  एक  विवरण  संलग्न

 है  1)  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  6893/74]

 परिवार  नियोजन  एक  केन्द्र  पुरोनिधानित  योजना  है  जिसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  शत  प्रतिशत

 सहायता  प्रदान  करती है  ।  यह  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार

 के  सर्वोपरी  निदेशन  में  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 यकार्यभी  किए  जातें  (1)  सेवाओं  और  पू  की  व्यवस्था  करना  (2)  चिकित्सा  तथ

 चिकित्सा  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण  कि  की  संचा'र-क्रिया  एवं  जैव-चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  (4)
 जन  (5)  बच्चों  और  aaa  माताओं  को  डी  ०पी०टी०  से  प्रतिरक्षण  तथा  माताओं  और  बच्चों

 में  तोषणिक  रक्तक्षीणता  से  रोकथाम  की  योजनाएं  तथा  (6)  नए  विचारों  और  तकनीकों  का  प्रयोग
 ।

 परिवार  नियोजन  की  निष्पत्ति  एवं  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  आधारभूत

 ढांचे  के  सम्बन्ध
 में  दो  विवरण  संगीत  2  और  3)  ।  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी ०  6893/74]

 गुजारता  में  बिजली  की  कमो  की  वजह  से  श्रमिकों  का  बेरोजगार  हो  जाना

 8968.  श्री  प्रसन्न  भाई  महता  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  बिजली  की  कमी  के  50,000  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये

 क्या  राज्य  के  श्रमिक  वग  में  असन्तोष  निरन्तर  जारी

 राज्य  में  श्रमिक  असन्तोष  की  स्थिति  में  सुधर क  रने
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही

 और की  जा  रही  हैं  ;

 इस  बारे  में  राज्य  कीं  सहायता  करने  के  faq  केन्द्रीय  सरकार  किस  सीमा  तक  सहमत

 g

 श्रम  मंत्रालय  a  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  (#)  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
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 बंगलादेशी  बतोर  पाकिस्तान  के  बीच  संबंधों  में  सुघार

 8969.  AY  प्रसन्न  भाई  मेहता

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पाकिस्तान  और  बंगला  देश  के  बीच  समझौते  पर  1974  में  हस्ताक्षर  होने
 और के  बाद  तीनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों में  सुधार  हुआ  है  ;

 यदि
 तो  किन  मुख्य  क्षेत्रो ंमें  सम्बन्धों में  सुधार  हुआ  है

 ?

 विदेश
 मंत्रालय

 में  राजय  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  :  और
 1971

 के
 संघर्ष

 से
 उत्पन्न

 मानवीय  समस्याओं  का  समाधान  करके  बंगला  देश-भा'रत-पाविस्तान  समझौते  ने  सामाजिक रण  के  उपायों

 पर  अमल  करने  का  तथा  इस  उप-महाद्वीप  में  स्थायी  शांति  की  स्थापना  का  रास्ता  साफ  कर  दिया  है  ।

 दुर्गापुर  fat  इस्पात  संयंत्र

 8970.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दो  मजदूर यूनियनों  द्वारा  आयोजित  हड़ताल  के  फलस्वरूप  दुर्गा।पुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्र

 में  हाल  ही  में  उत्पादन  बन्द  हो  गया ;

 यदि  द्  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 इन  मजदूर  यूनियनों  की  मांगें  क्या  हैं  ;  और

 उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सुबोध  से  हिन्दुस्तान  स्टील

 एम्प्लाइज

 यूनियन
 तथा  एलाय  स्टील  श्रमिक  यूनियन  के  नेतृत्व में मं  श्रमिकों  के  एक  अनुभाग  द्वारी  23  1974

 से  गर  कानूनी  हड़ताल  कर  देने  के  कारण  मिश्रित  इस्पात  कारखाने
 की  स्टील  मैटिंग  शाप  के  उत्पादन  में

 रुकावट  ars  थी  ।  हड़ताल  प्रत्यक्षतः  प्रोत्साहन  बोनस  योजना में  कुछ  तथाकथित  कमियों  के  विरोध  में

 तथा  योजना
 में

 उचित  परिवहन  क  राने  के
 लिए

 की
 गई

 थी  ।  कारखाने  के  प्रबन्धकों
 की  यह  शर्तें  थी  बातचीत

 तभी की  जा
 सकती

 है
 जब  गर-कानूनी  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  जाएगी  तथा  कार खान

 में
 सामान्य  हो  जाएगी  ।

 16  1974  से  हड़ताल  वापिस  ले  ली  गई  ।  अब  राज्य  सरकार  के  श्रम  विभाग  को  सहायता  से

 प्रबन्धों  तथा  सम्बन्धित  यूनियनों  में  बातचीत  हो  रही  है  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस्पात  कारखानों  को  बिजली  की  सप्लाई

 8971.  शी  प्रसन्न  भाई  मेहता

 श्री  ato  माया वन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  ने  कानपुर  में  इस्पात  रोलिंग  और  रिरोलिंग  मिलों  की  सप्ताह में

 पांच  दिन  सुबह  9  बजे से  शाम  छः  बजे तक  दिन  कीਂ  शिफ्ट  में  बिजली  सप्लाई  करने का  निर्णय  ले  लिया

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  अन्य  राज्य  सरकारों  को  इस्पात  मिलों  को  बिजली  सप्लाई  कन ेहेतु
 प्राथमिकता  देने  के  लिए  कहा  और

 यदि
 af,

 तो  कितनी  राज्य  सरकारें  केद्रीय  सरकार  के  प्रस्ताव  से  सहमत  हुई  है  और  इसकी

 मुख्य  बातें  कया  हैं  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हुं सदा  )  :  इस  बारे  में  झ  र  प्रदेश  सरकार

 से  स्थिति  मालूम  की  जा  है  ।

 विद्युत  चाप  भटिठयों  तथा  पुनर्लेखन  इराक़ियों  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई

 से  afe  ug  ठीक  है  तो  इसका  उत्तर  पिता  में  है
 ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 कर्मचारियों  और  मालिकों  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  अंदा दानों  में  वृद्धि  करना

 8972.  श्री  अरविन्द  एस०  पटेल  :

 श्री  बदकारियों  :

 क्या  श्रम  मंत्री  बताने  कीਂ  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वाम  राशियों  और  मालिकों  द्रास  कम  चारी  भविष्य  निधि  क 419.0  aN iw  ए  जाने  वाले  अंशदान  की

 दर  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हूँ  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  ने

 रिश  की  है  कि  भविष्य  निधि  अंशदान  की  दर  जहां यह  64  प्रतिशत  कर  8  प्रतिशत

 और  जहां  8  प्रतिश  है  वहां  10  प्रतिशत  कर  दिया  जाय  ।  सिफारिश  विचारधीन है
 ।

 AT  कोयला  क्षेत्रों  का  खोला  जाना

 पटल 8973.  शी  अरविन्द  एस०

 श्रमी  बे कारिया  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नए  कोयला  क्षेत्नों  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उत  बारे  में  तथ्य  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  ः  और  कोयला  खान

 करण  का  पांचवीं  योजना  के  दौरान  लगभग  60  नई  खानें  चालू  करने  का  विचार  जो  इस  प्रकार

 से  हैं
 ——

 अश्या  प्रभाग
 खानों  की  संख्या

 असम  श  1

 4
 पूर्वी  प्रभाग  कै

 केन्द्रीय  प्रभाग  26

 पश्चिमी  प्रभाग  29

 60 योगਂ

 डसी  प्रकार  भारत  कोकिंग  कॉल  लिमिटेड  का  भी  10  नई  खानें  खोलने  का  प्रस्ताव  हजो  अछूते  खण्डों

 और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  में  होंगी  ।  21  नई  खने  गौरी  चावला  तथा

 आन्ध्र  प्रदेश  के  अन्य  कोयला  क्षेत्रों  में  खोली  जाएंगी  |

 87



 Written  Answers  Vaisakha  12 ay
 ieee

 (Saka)

 कोयला  खानों
 में  हुई

 8974.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1972-73  और  1973-74  के  दौरान  विभिन्न  कोयला  खानों  में  हुई  गम्भीर  दुर्घटनाओं
 की  कोयला  अनवार  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 frat  व्यक्तियों  कीं  मृत्यू  हुई  जौर  उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ;  और

 दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कॉयेंवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सबोध  और  1972  और  1973

 के  दौरान  कोयला  खानों  में  हुई  कुल  दु  गम्भीर  दुर्घटनाएं  तथा  मारे  गए  व्यक्तियों  का  ब्योरा

 गम्भीर  घातक मारे  गण

 दुर्घटनाएं  ग्यर्कित  दुर्घटनाएं

 1972  ै  1540  217  200

 1973  1904  238  173
 णणणणाणााणाण

 इस  सम्बन्ध  में  कानून  के  अनुसार  पात्र  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दिया  जाता  है  ।

 (7)  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  सुरक्षा  नियमों  और  विनियमों  का  प्रवर्तन  ।

 (2)  के  मामलों  में  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  के  साथ  नियमित  विचार  विमर्श  और  उसके

 बाद  इनयात  कारवाई  ।

 (3)  दुर्घटनाओं की  तत्काल  जांच-पड़ताल  और  विश्लेषण  तथा  उनकी  पुनरावृति  को  रोकने  के

 लिये  की  गई  अनुशंखाओं  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  ।

 (4)  परवर्ती  gear  कार्यों  में  मजदूरों  और  अधिकारियों  का  सहयोग '  प्रप्त  करने  के  लिए  खान  मुहाना

 सुरक्षा  समितियों  का  गठन  ।

 (5)  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में  बुलेटिनों  तथा  अन्य  जन  संचार  साधनों  की  मारफत  प्रचार  |

 इस्पात  THY  का  व्यवसाय  करने  वाल  नकलों  उद्यम

 8975.  श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  इस्पात  स्क्रेप का  व्यापार  करने  वाले  नकली  उद्यम हैं  और  ऐ  से  कितने

 संगठनों  का  फ्ता  चला  है  ;

 )  क्या  स्क्रेप  की  बिक्री  के  लिए  कुछ  मानक  नियम  हैं  ;  और

 (st)  क्या  सरकार  औद्योगिक  उद्यमों  के  लिए  स्क्रैप  का  व्यापार  करने  वाले  बेरोजगार  इंजीनियरों
 और  सूचकों  को  संरक्षण  देगी  ?

 इस्पात
 और

 खाने  मंत्रालय में  उपमंत्री  सबोध  ।  से  सम्भवतः  अभिप्राय
 इस्पात

 के  मुख्य  उत्पादकों  के  पास  निकलने  वाले  लोह  और  इस्पात  के  दोषयुक्त  कतरनों  आदि
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 से  इनका  वितरण  अधिकतर  मुख्य  उत्पादकों  के  माध्यम  से  संयुक्त  संपत्र  समिति  द्वारा  निर्धारित  art  -

 दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  किया  जाता  है  और  यह  माल  राज्यों  के  उद्योग  लघुउचोग

 निगमों  आदि  की  सिफरिशों  पर  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  दिया  जाता  है  ।  इंजीनियरों  और  स्नातकों

 दारा  स्थापित  की  गई  वास्तविक  उपभोक्ता  इराक़ियों  को  भी  यह  माल  इन  मागं  दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार

 दिया  जाएगा  ।  जब  कंभी  भी  किसीਂ  कल्पित  फर्मे  को  पता  चलता  तो  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  लौहा  और

 इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जाती  है  और  ज  हां  आवश्यक  पिता  है  कारवाही  की  जाती  है  ।

 राउरकेला  में  कथित  अन्त संघीय  प्रतिपादित

 8976.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  FAT  इस्पात  और
 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंग  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  गम्भीर  अन्तर्सघीय  प्रतिद्वन्द्विता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  सुबोध  :  इस्पात  कारखाने

 म॑  अन्त संघीय  प्रतिद्वन्द्विता  चल  रही  है  ।

 कारखाने  में  चल  रही  इस  अन्त संघीय  प्रतिद्वन्द्विता  के  बारें  में  ए  से  कोई  विशिष्ट  उपाय

 नहीं  है  जो  सरकार  अथवा  कारखाने  are  किए  जा  सकते  हैं  ।

 इस  वर्ष  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  लोकप्रिय  य  बनाने  की  योजना

 8977.  श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें कि  :

 क्या  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवार  नियोजन  संस्था  द्वारा  परिवार  नियोजन  ag  के  रूप

 म  घोषित  किए  गए  इस  वर्ष  में  परिवार  नियोजन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  उद्देश्य  से  एक  विस्तृत  योजना

 बनाई  है  ;  और

 क्या  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  काय  करने  के  लिए  ग  र-सरकारी  संगठनों  को  वि  त्तीय  सहायता
 दी  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  To  के०  :  संयुक्त  राष्ट्र ने
 1974  को  विश्व  जन  संख्या  वर्ष  घोषित  किया  है  न  कि  परिवार  नियोजन  वर्ष  ।  भारत  में  विश्व  जन  संख्या

 ag  मनाने  के  लिए  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  विश्व  जनसंख्या  वर्ष  समिति

 गठित  की  गई  है  ।  इस  समिति  ने  fara  किया  है  कि  सरकारी  और  स्वेच्छिक  संगठनों  को  शामिल  करके

 विश्व  जनसंख्या  वर्ष ,
 जिला  और  खण्ड  स्तरों  पर  उपयुक्त  ढंग  से  मनाया  जाएगा  |

 परिवार  नियोजन  के  लिए  काय  कर  रहे  गेर सरका री  संगठनों  को  पहले  से  हीਂ  वित्तीय  सहायता
 दी  जा  रही  है  ।

 छियागों  गासिया  में  ब्रिटिश-अमरीकी  ag  को  चीन  का  aaa

 8978.  श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  aa  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  डियागो  नासिया

 में  ब्रिटिश-अमरीकी से  निक  अड्डे  का  विकास  करने  सम्बन्धी  निर्णय  के  बारे  में  चीन  ने  संयुक्त  अमे  रिका  के

 प्रति  अपना  समान  व्यक्त  किया है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं
 है  कि  डियागो  गासिया  में  सेनिक  अड्डे  के  विकास  के  लिए  किसी  आंग्ल  अमरीकी  प्रस्ताव  का  चीन  लोक

 राज्य  ने  समय न  किया
 है

 ।
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 ली  में  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  नियोजन NN नी  इव  हि  न  र  ९  ह  ९  ७६ दादरा  और  नगर  a

 8979.
 श्री  आर०आर०  पटेल  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 o

 31.0  1973  तक  दादरा  और  नगर  हवेली  में  कितने  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन

 केन्द्र  काम  कर  रहे  थे  ;

 ?
 .

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एसे  कितने  अतिरिक्त  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना

 नियत  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  :  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्त  तक  दादरा  और  नगर  हवेली  में  दो  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  पांच  उप-केन्द्र  काम  कर

 रहे  थे  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  चार  और  नए  उप  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  दादरा  और  नगर  हवेली  के  लिए  21.  12
 लाख  रुपये  के  अस्थायी  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  11.  30
 लाख  रुपये  का  परिव्यय  भी  शामिल है  ।

 एल्युमिनियम  पालामाऊ

 8980.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  कया
 सरकार  ने  बिहार  के  पालामाऊ  जिले  में  एल्यूमिनियम  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय
 लिया  ES

 ट  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं हुआ  है  ।

 बोनस  अधिनियम  का  संशोधन

 8981.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बोनस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  बोनस

 कीਂ  अदायगी  पर  कोई  सीमा  न  रहे  और  कम्पनियों  के  लाभ  के  अनुसार  उसका  भुगतान  किया  जा

 सके  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 श्रम  संत्रालय में में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छोटा  नागपुर  में  बाक्साइट  खान  का  क्षेत्र

 8982.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  में  बाक्साइट  खान  का  कुल  क्षेत्र  कितना  है  ;

 उसमें  से  कुल  कितना  क्षेत्र  प्राइवेट  एल्यूमिनियम  कारखानों  को  दिया  गया  है  ;  और

 क्या  उस  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  कारखाने  के  लिए  इसे  सुरक्षित  रखने  पर  सरकार  विचार  कर

 रही है  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सुबोध  हंसना )  :  अं  र  बिहार  के  रांची  जिले

 में  बाक्साइट
 का

 HA
 खनन  पटना  क्षेत्र  5157.

 918  हैक्टेयर है  |  इस  मे ंसे  1705.  996  हैक्टेयर  क्षेत्र
 निजी  क्षेत्र  एल्यूमिनियम  उत्पादकों  को  पट्टे  पर  दिया  हुआ  है  ।

 ao  कारखाने  की  स्थापना  का  फिलहाल  कोई  अनुमोदित  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  परियोजना  के  लिए  स्वीकृत

 8983  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  बे कारिया

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नवेली  लिग्नाइट  परियोजना  कब  शुरू  होनी  थीਂ  और  इसे  वास्तव  में  कब  शुरू  किया

 कितनी  राशि  स्वीकृत  हुई  और  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  सुबोध  :  नेवेली  लिग्नाइट

 योजनाओं के  पुरे
 होने

 की  निर्धारित  तारीख  और
 वास्तविक  तारीखें

 नीचे  दी  गई  है

 नियत  पुरे  होने  की  सही
 तारीख  तारीख

 खाने  61  लिग्ताइट  61  में
 निकाला  गयां

 ताप  बिजली  घर  पहला  चरण  (250  61  1964

 66  1967 दूसरा  चरण  (400

 तीसरा  चरण  (600  69  1970

 मेगावाट

 बे्रक  बी  एण्ड  सी  60  1966

 63  65

 स्वीकृत  परियोजना  की

 ait fre

 वास्तविक

 ल

 लागत

 क
 रुपयों

 पुरी  हुई  योजनाएं  17811.  39  17423.  83

 चालू  योजनाएं  1775.  35  378.99*

 (*31-3-73  तक  वास्तविक
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 समय  प्रदेश में  कारबन  इस्पात  संयंत्र

 8984.  श्र  राम  भगत  पासवान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्यप्रदेश  में  कार्बन  इस्पात  संयंत्र  चाल  हो  गया  है

 यदि
 तो  संयंत्र की  अनुमानित क्षमता  कितनी  है  ;  और

 उस  पर  अनुमानतः  कितना व्यय  होगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ai  सुबोध  :  से  सम्भवतः  अभिप्राय

 मैसेज  अलाइड  स्टिल्स  लि०  द्वारा  रायपुर  के  निकट
 लगाए

 जा  रहे  कारखाने  से  मेससं

 अलाइड  स्टिल्स  लि०  को  प्रति वं बं  50,000  टन
 साधारण  कार्बन  इस्पात  तथा  स्प्रिंग  इस्पात  के

 facet  के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेन्स  दिया  गया  है  ।  इस  इकाई  के  शीघ्र  चालू  हो  जाने  की

 सम्भावना है
 इस  पार्टी  ने  सुचित  किया

 था
 कि

 भवनों  और  मशीनों  पर  लगभग  308  लाख
 रुपये  खर्च  होंगे  ।

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  ada  सेटों  का  उत्पादन

 8985.  शी  एन०  शिवप्पा :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मानक  परिमापन

 शर्मल ड

 का  उत्पादन  करने के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेडਂ

 ने  कोई  अग्रिम  कार्यवाही की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन्हें  an  कीमत  पर  बनाने  के  लिए  भोपाल  और  हरिद्वार  स्थित  एककों
 के  उत्पादों की  डिजाइन  को  सरल  बनाने और  उन्हें  मानकीकृत  करने  के  लिए  एक  संगठन  की  स्थापन
 भी

 की  गई  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 भारत  zat  इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड ने  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए  एक

 संगठन  की
 स्थापना

 की  जिसने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादन  को  युक्तिपूर्ण  बनाने  और  मितव्ययता  बरतने के  लिए  अपने

 विभिनन

 एककों  में  उत्पादों  के  डिजाइनों  के  मानकीकरण  और  सरलीकरण  का  काम  प्रारम्भ  किया

 राष्ट्रों  क ेलिये  अधिक  चार  इकोनोमिक  चाटकर  फार  पुअर  के  सम्बन्ध

 में  गुट-निरपेक्ष  देशों  हारा  दस्तावेज

 8986.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  fade  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  Fat  अल्जीरिया  और
 कुछ

 अन्य  गट-निरपेक्ष  देशों  सहित  भारत  ने

 राष्ट्रों  क ेलिए  आधिक  चार्टरਂ  के  रूप  में  एक  दस्तावेज  तैयार  किया  है  जिसे  सदस्य  राष्ट्रों  के  प्रतिनिधियों

 में  परिचालित  किया  गया  ?

 यदि  तो  क्या  उक्त  दस्तावेज  के  कारण  राष्ट्र-संघ  के  विशेष  सत्र  के  पहले  के  समय  में  व्यापक

 क्रियाकलाप  प्रारम्भ  हुए  हूं  ;  और

 क्या  तेल  के  मूल्यों  की  समस्या  और  निर्देश  राष्ट्रों  पर  उनके  प्रतिकूल  प्रभाव
 को  हटा टा  दिया  है

 या  यह  विषय  विचार-विमर्श  के  लिए  भी  निर्धारित  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  :  )  और  अल्जीरिया

 भारत  ह  न  कय  सगी  सुराल  सिह ) : रल के प्र1
 क  मसीद  जा  क  77  )
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 देशों  के  दल  ने  घोषणा  और  कार्रवाई  के  कार्यक्रम  के  जो  मसौदे  तैयार  किए  थे  वे  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  क

 विशेष  सत्र  में  रखे  गए  हैं  ।  इन  दस्तावेजों  पर  इस  समय  विशष  सत्र  में  इस  कार्य  के  लिए  गठित  तद थें  समिति

 में  जोरदार  विचार-विमर्श हो  रहा  एक  दूसरा  कार्यकारी  दल  आम  बहस  में  रखे  गए  दूसरे  विशेष  एवं

 ठोस  प्रस्तावों पर  भी  विचार कर  रहा  है  ।  परन्तु  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 महासभा  के  विशष  सत्र  का  विषय  माल  और  विकासਂ  है  ।  अब  तक  हुए

 विमश में  अनेक  शिष्टमण्डलों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  तेल  की  कीमत  की  समस्या  और  विकासशील

 देशों  पर  उसके  प्रतिकूल  प्रभाव  पर
 भी

 विचार  किया  गया  है  ।

 जन्म-दर  में  कमी

 8987.  श्री  राजदेव  fag  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  एक  अध्ययन  तथा  प्रतिवेदन  के  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  शुरु

 होने  से  30  1972 तक  देश  में
 1.  2

 करोड़  बच्चों  के  जन्म  को  रोका  गया  था  अथवा  टाला  गया

 यदि  तो  वे  तरीके  कया  हूँ  जिनके  द्वारा  उन  बच्चों
 की

 ठीक  और  वास्तविक  संख्या  का  पता
 अं जिनका  जन्म  टाला  गया  ;

 क्या  गत  अनेक  वर्षों  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  पूरी  तरह  से  पर  भी  जनसंख्या
 की

 वृद्धि  दर  में  कमीं  नहीं
 आ  रही  है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  के०  :

 हां

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  विभिन्न  वर्षों  में  रोके  गए  जन्मों  के  परिणामस्वरूप

 राष्टीय जन्म  दर  जो  कि  1961  में  41.  7  प्रति  हजार  जनसंख्या  अनुमान है  कि  1972-73  के

 अन्त  तक  घटकर  36.5 हो  गई  अनुमान है  कि  मृत्यु  दर  में  इससे  अधिक  तेजी  से  कभी  हुई  है  जो  कि
 1951-60 में  22.  8  प्रति  हजार  जनसंख्या  से  घटकर  1972 में  16.  9  प्रति  हजार  जनसंख्या  हो  गई  है  ।

 यदि  जन्म  दर  घटकर  उपयुक्त  स्तर  पर  न  पहुंच  जाती  तो  जनसंख्या  की  बृद्धि  दर  उससे  कहीं  अधिक

 होती जो  अब  है  ।

 विवरण

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  फलस्वरूप  रोके  गए  जन्मों की  संख्या  का  हिसाब  लगाने  के  तरीके  पर

 संक्षिप्त  नोट

 रोके  गए  जन्मों
 की  संख्या  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  गर्भनिरोधकों  के  सहगल  पद  में  नसबन्दी

 किए  गए  लूप  पहनाएं  गए  मामले  प्रचलित  गर्भनिरोधक  के  उपयोगकर्ता  शामिल  का  तब  तक

 अनुसरण  किया  जाता  है  जब  तक  कि  उपयोग  छोड़  देने  तथा  गर्भनिरोध  के  असफल  हो  जाने  के

 फलस्वरूप  वे  प्रजननशील  अवधि  से  निकल  नहीं  जाते  ।  विभिन्न  वर्षों  में  सहगल  को  होने  वाले  जन्मों  की
 संख्या  का  अनुमान  गर्भनिरोधक  का  उपयोग  करने  वाली  महिलाओं  की  प्रत्याशित  आयु  विशिष्ट

 क्षमता  के  अनुसार  लगाया  जाता  है  ।  यह  हिसाब  गर्भ निरोध  के  विभिन्न  तरीके  अपनाने  वालों  की  वर्तमान

 तथा  सम्भावित  भावी  के  वितरण  तथा  aah  के  मामले  में  उपयोग  की  अवधि  के  पर्यवसान  की  दरों  से  भाग
 देकर  वर्तमान  और  सम्भावित  भावी  अनुभव  के  आधार  पर  लगाया  जाता  है  ।  किसी  तरीके  द्वारा  रोके

 गए  जन्मों  की  संख्या  इस  तरीके  द्वारा  दम्पत्तियों  को  प्रदान  की  गई  सुरक्षा  के  प्रकार  और  मात्रा  पर  निर्भर

 करती  चूंकि  सुरक्षा  का  प्रकार  और  उसकी  मात्रा  हर  तरीके  के  लिए  अलग  अलग  होती  है  अतः  प्रत्येक

 तरीके  के  लिए  अलग  अलग  हिसाब  लगाया  जाता  है  ।  नसबन्दी  के  मामले  में  नव-विवाहित  और  प्रजनन शील
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 आयु  की  महिलाओंमे  यदि वे  जीवित  रहें  तो  स्त्री के  जीवन  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौ  रान  गर्भधा रण  के  खतरे  के  विरुद्ध

 सुरक्षा  जारी  रहती  है  ।
 इस  अपवाद  के  सांथ  यही  लूप  के  लिए  भी  सत्य  है  कि  तरीके  के  असफल

 हो

 लूप  निकल  अथवा  निकाल  दिए  जाने  से  इस  मामले  में  भी  सुरक्षा  समाप्त  हो  सकती  है  ।  अतः

 चालू  वर्षों  में  तथा  पिछले  वर्षों  में  नसबन्दी  अथवा  पहनाए  गए T  लूप  इन  गर्भनिरोधक तरीकों  से  रोके  गए
 जन्मों की  संख्या  का  अनुमान  लगाने के  लिए  हिसाब में  लिए  जाते  है  परन्तु

 झागदार

 जैली  और  क्रीम  जैसे  अन्य  प्रचलित  गर्भनिरोधकों  के  मामले  में  गर्भ-धारण  के  विरुद्ध  सुरक्षा  तब

 तक  बनी  रहती  ह
 जब  तक  कि  तरीके  का  उपयोग  किया  जाए  ।  इन  प्रचलित  गर्भनिरोधकों  के  कारण

 रोक  गए  जन्मों  की  संख्या  का
 हिसाब

 वार्षिक  आधार  पर  लगाया  जाता
 है

 भले  ही  उपयोगकर्ता  नए

 हों  अथवा  पहले  से  उपयोग  जारी  रख  रहे  हों  ।  रोक  गए  जन्मों  का  हिसाब  लगाने  के  लिए  जो  क्रियाविधि
 अपनाई  जाती है  उसका  एक  विस्तृत  तकनीकी  नोट  परिवार  नियोजन  विभाग  में  उपलब्ध  हैं  ।

 उपर्युक्त  क्रियाविधि
 का

 अनुसरण  करते  हुए  आशा
 है  कि

 1972
 तक

 1.  2
 करोड़

 जन्म  रोके

 गए  हैं  ।

 परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जनसंख्या-परियोजना

 8988.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  छुपा

 क्या  उत्तर  प्रदेश के  छः  जिलों  एवं  कर्नाटक  के  पांच  जिलों  में  परिवार  नियोजन  को  अधिक

 सफल  बनाने के  लिए  23  करोड़  रुपये  की  एक  जनसंख्या-परियोजना तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है
 और  उत्तर

 प्रदेश  में  चयन  किए  गए  छः  जिले  कौनसे
 अ

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  नेशनल  डेवलपमेंट  विकास  तथा

 स्वीडन  सरकार  ने  इस  पर  होने  वाले  पुरे  व्यय  को  वहन  करना  स्वीकार  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के
 हां

 ।

 यह  एक  प्रयोगात्मक  परियोजना  है  और  इसकी  विस्तृत  रूपरेखा  इस  प्रकार  है
 :---

 (1)  भारत  सरकार  के  वर्तमान  पैटनें  के  अनुसार  परियोजना  के  जिलों  में  आधारभूत  व्यवस्थाओं

 और  उपकरणों को  पुरा  करना  ;

 (2)  नगरीय
 तथा  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  प्रसूति  सुविधाओं  पर  आधारित  परिवार  नियोजन

 को  क्रियान्वित  करना ;

 (3)  खास  तौर  से  अतिरिक्त  पूरक  पोषण  कार्यक्रम  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कों  की  पूरी

 करने  तथा  इसका  कोई  विकल्प  ढुंढने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  के  दो-दो  जिलों  को  अतिरिक्त  साधन

 उपलब्ध  कराना ;  अ

 (4) )  एक  उन्नत  प्रबन्ध  सुचना  एवं  मूल्यांकन  सेवा  की  व्यवस्था  करने  और  परियोजना  के  सतत

 मूल्यांकन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 और

 कर्नाट
 क

 में  एक-एक  जनसंख्या  केन्द्र  स्थापित  करना  ताकि
 उनसे  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  को  भारत  के  सम्पूर्ण  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए  लागू

 किया जा  सके  ।  इन  केन्द्रों  को  अपना  कायें  करने  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  संस्थानों  ar रा  सहायता
 प्रदान  की  जाएंगी  ।

 94



 लिखित  उत्तर 12  1896

 उत्तर  sta  में  परियोजना  के  जिलों  के  नाम  निम्नलिखित  7

 रायबरेली  और  सहारनपुर  ।

 भारत  सरकार  सभी  संचालन  खर्चे  अर्थात  भारत  सरकार  के  सामान्य  पैटर्न  के  अन्तर्गत  आने

 ara  खर्चो  के  लिए  धन  प्रदान  करेगी  और  परियोजना  के  अन्तर्गत  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  द्वारा  ऋण  के

 रूप  में  प्रदान  की  गई  212  लाख  अमरीकी  डालर  की  राशि  और  अनुदान  के  रूप  में  स्वीडन  सरकार  द्वारा

 प्रदान  की  गई  106  लाख  अमरीकी  डालर  की  राशि  का  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  रूप  में  उपयोग

 किया  ज  एगा  |

 जापानी  सहयोग  से  एच०  एम०  टी०  की  घड़ियों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  करार

 8989.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  घड़ी  कारखाने  और  उसके  मूल  सहयोग  कर्ता  जापान  की  सिटीजन

 वाच  कम्पनी  के  बीच  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  जिसके  अनुसार  एच०  एम०  टी०  कंपनी  वर्तमान

 क्षमता  में  वृद्धि  कर  सकेगी  और  लगभग  पुर्णतः  देशी  कल  पुर्जों  से  निर्मित  घड़ियों  का  निर्माण  किया
 जा  सकेगा  ;

 यदि  तो  समझोते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 प्रत्येक  किस्म  की  घड़ियों  में  कितने  प्रतिशत  कलपुर्जों  का
 आयात  किया  जाएगा  ;  और

 क्या  टाइम  पिस  घड़ियों  के  निर्माण  के  बारे  में  भी  कोई
 समझौता  हुआ  और

 यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 भारी
 उद्योग

 मंत्रालय
 में  उप  मंत्री

 दलबीर  :
 से  सरकार

 को  हाल  ही  में
 मशीन  लस  से  घड़ियों  की  वर्तमान  दर  में  वृद्धि  करने  तथा  घड़ियों  की  हेयर  आदि  का  भी

 निर्माण  करने  के  बारे  में  जापान  के  में
 ०

 सिटिजन  वाच  कम्पनी  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  करार  करने  हेतु  एक

 मिला  है  ।  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 नहीं  ।

 देश  म  ara  पदार्थों  में  को  जाने  वाली  मिलावट  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  फिया  गया  सर्वेक्षण

 8990.  श्री  सखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  खाद्य  card  में  की  जाने  वाली  मिलावट  की  सीमा  का  पता  लगाने  के  लिए  हाल  ही

 में  सरकार  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या  हैं  और  तन्त्र  के  सुधार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या

 उपाय  सुझाए  गए  हैं  और  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  :  और  देश

 में  खाद्य  पदार्थों  में  किस  हद  तक  मिलावट  है  इस  बारे  में  कोई  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  व्यापक  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  ।  अलबत्ते  जैसी  रिपोर्ट  राज्यों  से  प्राप्त  हो  रही  हैं उनके  हिसाब  से  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट

 कीਂ  समस्या  की  निरन्तर  बड़ी  बारीकी  से  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 इंजीनियरिंग  प्राजेक्टस  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  गेस  निर्माण  संयंत्र  के  बार  में  सम्भाव्यता  रिपोर्ट

 8991.  श्री  डी०  बी! ०  च्द्रगौड़ा  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैस-निर्माण  संयंत्र  के  बारे  में  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्टस  लिमिटेड  द्वारा  तैयार
 की  गई  सम्भाव्यता-रिपोट॑  को  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी  है  ;  और

 यदि  तो  कितने  कोयला  गैस  संयंत्रों
 को

 स्थापित  करने  का  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  और

 वे  कहां-कहां स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  दलबीर  :  इंजीनियरिंग  रोजे  aaa ि  टस

 लिमिटेड  ने  घरेलू  और  औद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  गैस  और  कोयला  की  निर्माण  करने  हत एक  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  बार  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  लिए  एक  संभाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  की  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  को  स्वीकृति  दे  दी  हैं  और  अब  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  faa

 राधीन  है

 दस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस्पात  नीति

 8992.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौड़ा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 अत्यधिक

 निवेश  लागत  को
 ध्यान

 में
 रखते  हुए  सरकार  का  इस्पात

 नीति  में
 परिवर्तन  करने

 का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 a
 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  हाल  में  नीति  का  जो  पूर्वावलोकन  किया  उसके  तथ्य

 और

 AAT ५ ग़र्रा  को
 ०५०

 a  करने  सब देश  के  विभिन्न  भागों  में  नए  सं  ह  नर  Nate ८  घी  प्रस्तावों  पर  इसका  किस  प्रकार

 प्रभाव  पड़ा  है ?

 wae  arr
 ya  ९  नहीं  । इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ठी 2c
 ह

 था  बो
 ०

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शिला  करो  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  को  प्राथमिकता

 दी  जा  रही  है  ।  विशाखापत्तनम  तथा  विजयनगर  में  लगाए  जाने  वाले  तीन  नए  इस्पात  कारखानों

 का  काम  भी  पांचवीं  योजना  में  चलता  रहेंगा  ।

 Delay  in  delivery  of  scooters  after  allotment

 8993.  Shri  Laljf  Bhai:  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to  state:

 and  ‘Lambretta’ (a)  whether  Government  employees  get  delivery  of  ‘Vespa’
 scooters  allotted  from  Central  Government  quota  after  about  three  or  four  months
 from.  the  date  of  its  allotment;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  an  inordinate  delay  in  getting  scooter  after  its
 allotment?

 96



 2  1974  लिखित  उत्त

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh) :
 (a)  and  (b)  The  manufacturers  and  dealers  are  trying  their  best  to  deliver  scooters न
 without  delay  to  the  allottees  from  the  Central  Government  quota.  There  are,
 however,  certain  essential  formalities  which  have  to  be  complied  with  after  the  allot-
 ment  letter  is  issued,  viz,  the  allottees  will  have  to  give  delivery  instructions  to  the
 manufacturers  and  the  manufacturers  have  to  process  them  and  inform  the  dealers
 concerned.  In  this  process,  delivery  is  effected  within  two  to  three  months  time.  In
 a  few  cases,  transport  bottlenecks  also  contribute  to  the  delay.

 राजस्थान  से  सेना  में  wal  किए  गए  व्यक्ति

 8994.  भी  लालजी  भाई  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  से  सेना  में  भर्ती  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  घटती  जा  रही  है  ;

 |

 wat  पिछने  तीस
 बों  में

 अधिकारी  वर्ग
 में

 भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या भी  कम  हुई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  लग जीवन  :  जी  नहीं  श्री मन  ।

 जी  नहीं  श्रीमस  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  गारिमा  किया  लाना

 8995.  श्री  विक्रम  महाजन  :  कया  स्वाथ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  चेचक के  उन्मूलन  हेतू  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  प्राप्त

 सहायता का  किस  सीमा  तक  उपयोग  किया  गया  और  तत्सम्बन्धी  उपलब्धियां कया  हूँ  ;  और

 क्या  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  की  तरह  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  आरम्भ  करने  का  सरकार  का  विचार  यदि  तो  कब  तक  ?

 स्वास्थ्य
 और

 परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  हु०  के०  :  चेचक
 उन्मूलन

 के  लिए  महामारी  अल्प  कालीन  शिक्षावृत्तियों  और  सामान  तथा  उपकरणों
 के  रूप  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  जो  सहायता  मिली  थी  उसका  पुरी  तरह  से  उपयोग

 किया  गया  ।  चेचक  के  रोगों की  सूचना  निगरानी  पद्धति  का  विकास  करने  और  इस  प्रकोप  की

 रोकथाम  के  उपायों  को  बरतने  को  दिशा  में  काफी  काम  हुआ  है  ।  अब  कुछ  ही  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  किन्ही

 किन्ही  स्थानों  पर  चेचक  होतो  रहती  हैं  जमाकर  सुखाई  गई  वेक्सीन  के  ऊत्पादन में  देश  आत्मनिभंर

 हो  गया है  ।

 चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  पहले  से  ही  एक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  है  ।

 चेचक से  हुई  मौतें

 8996.  श्री  विक्रम  महाजन  :  क्या  स्वस्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष  देशभर  में  हर  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  चेचक  से  कूल  कितने  व्यक्तियों

 की  मृत्यु हुई  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०  किस्कू )  :
 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में

 राज्यवार  और  संघ  शासित  क्षेत्रवार  चेचक  के  कारण ा  हुई  मौतों  का
 ब्योरा

 इस
 प्रकार है

 :--

 —

 “193  1972  1973* राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 ध्  प्रदेश  38  40  107

 g
 असम  12  v4  152

 बिहार  344  870  4189

 गुजरात  34  2

 367  216  20 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  और  कश्मीर  43  123

 केरल

 समय  प्रदेश  168  380  914

 21  40  wat  he 22 महाराष्ट

 मणिपुर

 मेघालय

 मसूर
 24  112

 तालकड

 264 उड़ीसा

 पजाब  17  22  14

 राजस्थान  444  236  115

 तमिलनाडु

 ह
 त्रिपुरा

 1098  2234  4717
 उत्तर  प्रदेश

 o  ia  49  1227  4649
 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश  .

 दादर और  नगर  हृ वली  नक

 79  30  4  2 दिल्ली  ध

 दमण  और  दिव

 मिनिकाय  और  अमीन द्वीप  समूह

 मिजोरम  o

 पांडिचेरी  के

 2706  5457  15343
 _

 ये  आंकड़  अनन्तिम  है  |
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 कार के  ग्राहकों  को  फालतू  पुर्जों और  उपकरणों  की  सप्लाई

 8997.  श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  डी०  डी०  देसाई

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार  निर्माता  कार  के  ग्राहकों  को  फालतू  पुजे  और  उपकरण  नहीं  दे  रह  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  तथा  मोटर  गाड़ियों  के  कुछ
 प्रकार  के  खरीदे  गए  फालतू  पुर्जों

 और  सहायक  समान  की  कमी  है  ।  कसी  मुख्य  रूप  से  बिजली  और  कच्चे
 माल  की  भारी  कमी  और  कुछ  श्रे  णियों  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  क्षमता  पर  दबाव  जै  से  कारणों  से  हुई  स्थिति

 को  नियंत्रण  में  लाने  के  लिए  सरकार  ने  सभी  कमजोर  क्षेत्रों  में  विद्यमान  एककों  का  विस्तार  करके  और

 सके  एककों  की  स्थापना  करके  अतिरिक्त  क्षमता  की  अनुमति  दी  है  ।

 दंडकारण्य  परियोजना के  मलकानगिरी  जोन  में  सदिच्छा  बांध  पर  श्रमिकों को  सुविधाएं

 8998.  श्री  अनादि  चरण  दास  क्या  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दण्डकारण्य  परियोजना
 के  मलकनगिरी  जोन  में  सती गु डा  बिन्ध  स्तर  पर  कितने

 तकनीकी कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  और  उन  में  से  कितने  कर्मचारियों  ने  आपने  परिवारों  को  वहां  रखा  हुआ  है

 क्या  उक्त  स्थल  पर  आपात  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  एम्बुलेंस  की
 ०
 व्यवस्था  सहित

 पर्याप्त  चिकित्सा व्यवस्था  यदि  तो  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ;  और

 क्या  कर्मचारियों  की  काफी  लम्बे  असें  से  की  जा  रही  मांगों  के  बावजूद  बांध  स्थल  पर  बनी  कालोनी

 में  एक  प्राथमिक  विद्यालय  खोला  नहीं  गया  है  ;  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पूरी  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ०  बे किट स्वामी )  जानकारी  एकत्रित
 की  जा  रही  है  और  सभा  की  मंज  पर  रखती  |

 परिचय  ब  गाल  में  परिवार  नियोजन  केन्द्र  तथा  उनके  लिये  निर्धारित  की  गई  धनराशि

 8959.  भी  एस०  एन०  सिह  देव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 i

 पश्चिम  बंगाल  में  जिले  कितने  परिवार  नियोजन  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  ;

 वर्ष  1973-74 के  लिए  प्रत्येक  केन्द्र  के  लिए  परिवार  नियोजन  अभियान  ९  कुल्  कितनी
 धनराशि  निर्धारित  की  गई  ;

 कितनी  धन  राशि  व्यय  की  गई  और

 अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Ho  :  पश्चिम  बंगाल  में

 स्थापित  किए  गए  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  नीचे  दी

 (1)  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र  310

 (2) उप  केन्द्र  1351

 103 (3)  नगरीय  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र

 जिलेवार  सूचना  तुरन्त  उपल  नहीं
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 (q
 और  राज्य  सरकार  को  परिवार  नियोजन  बजी  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  विभिन्

 योजनाओं
 तथा  केन्द्रों  के  लिए  पूरे  राज्य  के  लिए  इकट्ठी  दी  जाती  केन्द्र वार धन  के  आवंटन  और  ख क

 का
 ब्यौरा  राज्य

 सरकार  अपने  आप  रखती है  ।  1973-74  के  दौरान  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  नियाज

 af F Brew i  तथा  नगरीय  केन्द्रों  का
 खे

 पूरा  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल
 को

 कुल
 126.  60  लाख

 रुपये  आवंटित किए  गए  थे  ।  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  अप्रैल  से  1973
 की  अवधि  के  दौरान

 113.  13
 लाख  रुपये

 aa
 किए  गए  ।

 जनवरी  1974 तक  की  अवधि  के  खर्च  के  आंकड़े  अभी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 {

 पता  मामा  पूज्य  में  नियति  को  प्रभात  दश  प्रसर  है व
 ——  —

 परिवा  fra rat  के  तरीके
 _
 1973-74

 eee

 eat

 wore

 ae तक  की
 re

 कुल  निष्पत्ति

 (1)  नसबन्दी  21,699  957,801

 7,218  क  843,372
 (*)

 पुरुष  नसबन्दी  _

 Pa

 बन्ध्या  ल  14,481  114,429

 a गर्भाशय  गर्भनिरोधक  5,822  325,213

 224,540
 ave

 प्रचलित  गर्भनिरोधक  उपयोगकर्ता

 oe  ae

 परिचय  बंगाल  a  परिवार  नियोजन  काय ऋस

 0.  tt  एस०  एम०  fag  देव :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 पह बताने की कृपा

 9001 a fe f(a) ON  क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  परिवार  नियोजन  क्षत्र  के  पिछले  वर्षों  कमा

 जनक  परिणामों  की
 उपलब्धि को  ध्यान में  रखते  हुए  वहां  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  तेज  क  कॉ

 है  और

 यदि  तो  राज्य  में
 क्रियान्वित अअ

 करने  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  सम्मिलित  परिवार  नि
 —

 ग्यारह  की  संक्षिप्त  रूप  रखा  क्या  है  ?

 द

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन

 ि
 ए०

 के०
 :

 पांचवी
 बीं  योजना

 SOR

 हग

 केला  लेगी  कों  भाति  पिन

 बंगाल में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  और  भी  ते

 विचार है
 तल  करन

 पश्चिम  बंगाल  में  कार्यान्वित की  जाने  वाली  निम्नलिखित  विशेष  परियोजनाओं  को

 स्प
 पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  सम्मिलित  किया  गया  है  =

 (1)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना के  अन्त  तक
 आधारभूत  ढाचे  स्थापना  के  क कार्य  ——

 (2)

 228  अतिरिक्त  नगरीय  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र
 गिरने

 1  क्षेत्रीय  परिवार

 नियोजन  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  करना
 विवि

 100  क
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 ss

 (3)  2.50  लाख
 महिलाओं

 को  लूप  15.  00  लाख  मस बन् दियां करना  और  पांचवीं

 योजना  के  अन्तिम  वर्ष  तक  प्रचालित  गर्भनिरोधकों  के  उपयोगकर्ताओं  की  संख्या  बढ़ाकर  7
 लाख  तक  करना  ।

 (4)  डी०  पी०  टी०  से  प्रतिरक्षण की  योजना  के  अन्तर्गत  0.5  वर्ष  तक  की  आयु के  48  लाख

 बच्चों  को  और  6  से  11  वर्ष  तक  की  आयु के  26.25  लाख  बच्चों को  लाभ

 पहुंचाना  |

 (5  पौरणिक  रक्तक्षीणता  की  रोकथाम  सम्बन्धी  योजना  के  अन्तर्गत  40  लाख  बच्चों  और  माताओं
 को  तथा  विटामिन  ् +  की  कमी  के  कारण  बच्चों  में  होने  वाली  अन्धता  के  नियंत्रण  सम्बन्धी
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  0  लाख  बच्चों  को  लाभ  पहुंचाना  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस्पात  का  आयात

 9001.  श्री  शंकर  नारायण  fag  देव  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  किसी  राज्य को  इस्पात  का  आयात  करने की  अनुमति दी  है

 यदि  ,  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आयात  की  गई  इस्पात  की  कुल  मात्रा  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  कोटे  के  अपर्याप्त
 आवंटन

 और  खुले  बाजार  में  इस्पात  की

 ऊंची  कीमत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस्पात का  आयात  करने  के  लिए  अनुमति  देने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  अभ्यावेदन  किया है  ;  और

 यदि  at,  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ऐसा  करने  की  अनुमति

 दे  रद

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उफ-यंत्री  सबोध  :
 और

 (7  इस  वर्ष  आयात  के  बारे

 में  पश्चिम  बंगाल  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  सरकार से  इस  मंत्रालय  में  कोई  aa  प्राप्त  नहीं  हुआ  है
 ा चार इस्पात  की  एसी  श्रेणियों  के  बारे  में  जिनका  आय।त  करने  की  अनुमति  है  और  जिनका  आयात  किसी  माध्यम

 अभिकरण  द्वारा  नहीं  किया  जाता
 राज्य

 सरकारें  सरकारी
 विभागों

 के  वास्तविक  उपभोक्ता

 के  रूप  में  आयात  करने  के  लिए  सीधा  आवेदन  कर  सकती हैं  और  इस  मंत्रालय  से  मंजरी  लेने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 कमर्शियल  इन्टेलिजेन्स  स्टेटिस्टिक्स  के  महानिदेशक  द्वारा  संकलित  वास्तविक  आयात

 के  आंकडों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  गया  आयात  अलग  अलग  नहीं  दिखाया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 सिद्धार्थ  स्टील  लिमि दे  कलकत्ता

 9002.  श्री  एस०  एन०  fag  देव :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  पश्चिम बंगाल  में  लघु  इस्पात  संयंत्रों

 के  बार में  7  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  2380  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  सिद्धार्थ  स्टील  कलकत्ता  की  टनभार  क्षमता  क्या  होगी  और  यह  कारखाना  कहां  लगाया

 जायगा ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  हंसना )  :
 भेसले  सिद्धार्थ  cea  कलकत्ता

 को  प्रतिवर्ष  18,000  टन  इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  औद्योगिक  लाइसेन्स  feat  गया

 यह  कारखाना  पश्चिम बंगाल  में  हुगली  जिले  में  रिशरा के  स्थान  पर  लगाया  जाना  है
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 वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  के  उत्पादन  a  वृद्धि  करने  के  लिए  लाइसेंस  बेना

 9003.  श्री  हीरो  लुतफल  हंक :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  देश  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन
 1:04,000  प्रति  वर्ष  तक  बढ़ा  देने  के लिए  अनेक  आशय-पत्र जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  उन  एककों  के  नाम  क्या  व  कहां  कहां  पर  स्थित  है  और
 उन

 की  क्षमता  कितनी
 द

 इन  एककों  में  उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगा  ?
 ह

 री  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दलबीर  सिह  :  Nile  OT

 एककों  के  नाम  उनके  स्थल  और  उनकी  क्षमता  का  विस्तृत  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है
 :--

 काम का  ATA
 क

 क्षमता

 थ  प्रति  वर्ष
 अ

 (1)  मे
 ०

 इन्सोव  आटो
 कलकत्ता  उत्तर  b*  |  12,000

 (2
 te

 कृष्णा  रख नाय  wea  एण्ड  सन्स  बिचौलिए  द  12,000

 गोवा  थ

 03

 Ho  थ०  पी०  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  रायबरेली  ह
 20,000

 थ्

 लि०  कानपुर  |

 (4

 है

 सरा  इन्जीनियाँरंग  कारपोरेशन
 मिटे  मेर  (Fe

 so)  10,000

 (5)  ae  डर  मारि

 प्रोडक्ट्स  इण्डिया  इण्डिया  ...  नागपुर ENS  te  50,000

 योग  104  000

 Oh ee ara | a Oo = = —— (1) saqaT Tal ATIq-Ta qT

 उपर्युक्त  पार्टियों  में  से  Ho  सर
 इन्ही

 ०
 कारपोरेशन

 fifo,  मेरठ  नामक  एक  पार्टी  को

 oe
 व्यतीत  हो  गया  है  क्यों  कि

 वे  इसकि बेधता
 की  अवधी  के  भीतर  अपनी  योजना

 a
 faq  करने  के  लिए  कदम  उठान ेमें  असफल  जहां  तक  अन्य  पार्टियों  का  संबंध  ठ  :

 अवस्था  में  अभी  ठीक  ठीक  यह  वता  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  उनमें  कब  तक  उत्पादन  आरम्भ  होगा

 ः
 पश्चिम  बंगाल  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  के  उत्पादन  करने  वाले  उद्योग  की  स्थापना

 ् 9004.  श्री  हाजी  लूत फल  हक  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल
 सरकार

 ने  राज्य  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियां  बनाने  वाला  कार

 थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  और
 बाना

 यदि  at,  तो प्रस्ताव की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दलबीर  :  और  (  पश्चिम
 3 ह

 विकास
 निगम  लिमिटेड

 ने  वाणिज्यिक  गाड़ियों
 का

 निर्माण  कने  के  लिए  राज्य  के

 क

 में  एक  नया

 उपक्रम स  पित  करने  हेतु  एक  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  क्या  था  ।  प्र  faq  एक  की
 कमता

 35,000
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 गाड़ियां  shad  होने  के  अतिरिकत  इस  योजना  में  विदेशो  सहयोग  कने  का  उल्लेख  किया  गया  है  और

 इसके
 लिए  776.  50  लख  रुपये

 के  मूल्य  के  पू  जगत  उपकरणों  का  आयात  करना  होगा  ati  आवेदन  पत्न

 में  आवश्यक  ब्यौरे  जै  से  निर्माण
 की  जानें  वाली  गाड़ी  का  डिजाइन

 विशिष्टीकरण
 और  प्रावस्था बद्ध  निर्माण

 कार्यक्रम  आदि  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया है  ।  यद्यपि  way  दृष्टि  से  आवेदन  पत्र  इस  योग्य
 नहीं

 था  कि

 उस  पर  अनुकुल  विचार  किया  जा  सके  लेकिन  पश्चिम
 जंगल

 attains  विकास
 निगम

 लिमिटेड  से  प्राप्त
 अभ्यावेदन  पर  सरकार  आवेदन  पत्र  पर  विचार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  बशर्ते  कि  निगम  अपनी

 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  एक  सम्भाव्य ता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करें  ।.

 वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियो ंके  उत्पादन  में  विधि  करना

 9005.  श्री  हां जी  लत फल  हक  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि

 (4)  क्या  व्तंसान  तीन  एककों  को  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  का  aries  उत्पादन  बढ़ाकर  24,600

 कर  देने  की  अनुमति  दी  गई  है

 यदि  तो  वर्तमान  क्षमता  कितनी  ब्रह्म  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  |
 और

 (7)
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उत्पादन  का  लक्ष्य  बया  है

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय सें  उपमंत्री  (sf  दलबीर  faz)  :  1.0

 आवश्यक  ब्यौरा  निम्न  प्रकार है
 :-

 विद्यमान  अतिरिक्त एकक  का  नाम

 क्षमता  क्षमता

 जिसके  लिए
 अनुमति

 दो  गई  है

 प्रतिवर्ष )

 (1)  मे ०  टाटा  इन् जी निर्वा रंग  एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनी

 नम  24,000  12,000

 (2)  मे०  अशोक  लोलैंड  मद्रास  5,400  4,600

 गाड़ियां
 )

 4,000  8,000 (3)  Ho  बजाज  टेम्पो  पुना

 om  1५५ केल  अनट  कन व
 (7)  पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  वाणिज्यिक  गाड़ियों  क

 लक्ष्य  लिनर  1,  10,000

 निर्धारित  किया  गया है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कारों  और  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन

 9006.  श्री
 am  लुतफल  हक

 :  क्या  भारों उद्योग  मंत्री  यह  बताने की
 जानता  करेंगे

 fe  पांचवीं
 वर्षीय  योजना  के  वर्षवार  तथा  कारों  तथा  वाणिज्यिक  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन

 लक्ष्य  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  दलबीर  fag):  पांचवी  योजना वधि के  अंत  तक  प्रति

 बर्ष  60,000  यात्री  करों  और  110,000  वाणिज्यिक  गाड़ियों  का  उत्पादन  करने  का

 लक्ष्य  है  ।  वं-वार  और  एकक-वार  लक्ष्य  Tare  नहीं  किए  गए  हैं  ।
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 चिली के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति
 की  विधवा  मादाम  लेंड  से  वार्ता

 9007.  शी  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  चिली
 भूत पं  सष्ट्रपति  सल्वाडोर  अलेंडे  की  विध॑वा  मादाम  होरटन्सिया  बी०  ads

 ने  हाल  ही  में
 भारत  का  दौ  किया  था

 क्या  इस  अवसर  पर  सरकार  ने  सेनिक  जनता  के  कुकर्मों  के  बारे  में  जिसने  संवैधानिक  रुप

 से  निर्वाचित  चिली की  सरकार को  अपपस्थकर  दिया  आर  हिंसक  सशस्त्र  क्रांति  के  rel  स  ता असर
 हथिया

 श आर ली  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  की

 क्या  भारत  सर्कार  का  विचार  चिली  में  वत  मान  अवध  शासकों  द्र  किए  गए  मानव  अधिकारों

 के  हनन  के  बारे  में  संयत  संघ  से  विरोध  प्रकट  क  रने

 का

 ?

 विदेश
 मंत्रालय

 में
 राज्यमंत्री

 सुरेन्द्र
 पाल

 :  WATT wom mee Le
 राष्ट्रपति  सवर्गीय  सल्वाडोर

 HAT  को  पत्ती  मदाम
 होते सिया

 aro  अलैहे  z) (% Beer  आफ  इंडियन  बोमन  के  निमंत्रण  पर

 भारत  आई  थीं  और  7  से  18  अप्रैल  तक  यहां  ठहरी  थीं  ।

 भारत  सरकार  चिली  की  घटनाओं  के  प्रति  पुरी  तरह  सजग  है  ।

 प्फछि इस  बारे  में  area  सरकार  को  स्थिति  सव  विदित  है  ।  संयुक्त
 महासभा

 अधीन  में  विदेश  मंत्री  न  इस
 us  प्रकाश

 भी  ड।ला  ar  जबकि  उन्होंने  यह  ar
 थ  fs,  हिंसक

 और  दुखद  परिस्थितियों  में  ड।०  अलैहे  की  मृत्यु  प  हम  गहरा  शीक  प्रकट  क  रते  हैं  ।
 किसी  प्रभुसत्ता  प्राप्त

 crea  कीਂ  घटनाओं
 पर  में

 टिप्पणीਂ
 नहीं

 वारना  चाहता  ।  व्यापक  सं  a  में  इतना  अवश्य  कहुंगा
 कि  उनका  नरेंद  का  )  तख्ता  पलट ेजाने  से  चिली  के  लोगों  की  लोकतंत्रीय  veeq  ओं  को  जो  धक्का

 लगा  है  उस  रक तनत  ऑर
 मानवाधिकारों

 के  हनन  तथा
 दायित्वों  के

 ,  उल्लंघन
 की  उस  देश  से  हाल

 मे ंजो  खबरे  मिलो  उन  पर  हमें  अत्यधिक  खेद  और  वित्ता है  ।  हम  ह्दय  से

 ae  आशा  करते  हैं  कि  शांति  और  समरसता शीध्र  पुन  स्थापित  होगी  जिससे  कि  चली  के  लोग  अपने

 तटीय  प्ननिर्माण  अर  मेल-मिलाप  के  काम  बिना  fear  बाहरी  इतने  के  और  बिना  किसी

 feat  के  लग  सकें  ।

 दिल्ली  में  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  का  मुख्यालय

 9008.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ae  बताने  की
 छपा  हर  कि

 स्टील  अथारिटि  आफ
 इण्डिया

 लि
 ०  के  मुख्यालय  को

 दिल्ली  में  रखने  के  ब्या
 करण

 जब

 की  लग-भग  सभी  वर्तमान  इस्पात  संयंत्र  पूर्वी  क्षेत्र  मे  स्थापित  हैं  और  प्रस्तावित  तीन  संयंत्रों  में  से  दो  संगीत

 े  दक्षिण-पूर्वे  तट  के  निकट  स्थित  किया  जाएगा ;

 मुख्यालय  के  अधिकारियो
 द्वारा  दिल्ली से

 विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों को  जाने  और वहां  से  वापस

 दलली  आने  में  प्रति  माहे  कितने  दिन  लगत ेहैं  और  अधिकारियों के  इस  प्रका र  आने  जाने  में  कितनी  राशि
 और होती  हैं ;

 क्या  स्टोल  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लि  ०  के  मुख्यालय  को  कलकत्ता  में  ear ifia  करन ेसे  किफायत

 शारी  नहीं  होगी  ?

 इस्पात और  सान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  स्टील
 अथारिटी

 आफ  इण्डिया

 लि  ०  का  मुख्यालय  नई  दिल्ली  में  रखने  की  मुख्य  कारण  यह  है  कि  लोहा  और :
 |  तथा  समृद्ध  आदान

 उद्योगों  का समन्वित  विकास  सुनिश्च्ति  क  एने  के  लिए  एक  संगठन  के  रूप  में  इसके  कार्यों  तथा  गतिविधियों
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 के  लिए  इस्पात  और
 खान  मंत्रालय  तथा  अन्य  सरकारी  अभिकरणो ंसे

 निकट

 तथा  सतत  सम्पक  आवश्यकता हैं  ।  इसके  अलाव  के  अध्ययन  इस्पात  विभाग  के  सचिव

 ate

 (a)  वर्ष  1973-74  में  कम्पनी  के  18  अधिकारियों  ने  विभिन्न  इस्पात  का  रखना  का  दौरा  किया

 और  इस  कारण  से  वे  कुल  मिलाकर  356  दिनों  के  लिए  दिलतों  से  बाहर  रहें  इन  दौरों  पर  हुआ

 कुल  खच  68,450  रुपये  हैं  ।

 एक  संगठन  के  मुख्यालय  के  स्थल  के  बारे  में  निर्णय  करते  समय  मितव्ययिता  के  कई

 अन्य  बातो  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  हैं  ।

 एच  विमान  में  सवार

 9009.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करना  करेंगे  कि

 एच  विमान  में  Cee a4  रा  निक  क्षमता  पदा  करने  के  लिए  जिसके  लिए  इसे  मूलत

 बनाया  किए  जाने  वाल  प्रयत्नों  में  कुछ  प्रगति  हुई  है

 यदि  at,  तो  किसी  ठोस  परिणाम  के  कब  तक  प्रप्त  होन  की  आशा  है  ;  और

 क्त  देश  में  ही  इन् जन  अर  फयूजलेज  के  डिजाइन  में  भारों  परिवर्तन  किया  जा  सकता  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  एच

 की  क्षमता  में  सुधार  लाने से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  विचार  किया  जा  रह  है  |

 झ्  परियोजना  के  विकास  कार्यों  पर  काफी  प्रयास  को  आवश्यकता है  एपी  अनुमान

 है  कि  इसका  ara  रूप  लगभग  पांच  वर्षो  के  उपरान्तਂ  परोक्षण  के  लिए  उपलब्ध  हो  जाएग  |

 वायुयान  के  ढांचे  को  डिजाइन  करने  की  काफी  क्षेम  स्वदेश  में  विद्यमान  है  ।  arf

 कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  बाहरी  एज teal  से  तकनीकी  सुहाया  की  आवश्यकता ह  सकती  हैं  |

 दुर्गापुर  म  संयुक्त  मंत्रणा  व्यवस्था

 9010.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  नय  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  मे ंकी  गई  संयुक्त  मरण  लगभग  समाप्त  हो

 1

 क्या  ऐसा  मुख्यतया
 आई०  एम०  टी०  बी०  सी०  से  सम्बद्ध  यूनियन के  असहयोग के

 ;  और रवैये  के  कारण  हुआ  है

 क्या  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  अन्य  इस्पात  संयंत्रों  में  फ्लोर  लेबिलਂ  पर  की  जायेंगी  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  (*)  और  आरम्भ  में

 संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  1972  से  एक  ae  के
 लिए

 बनाई  गई  थी  ।  सभी  सम्बन्धितों

 की  अनुमति  से  इस  की  अवधि  1973  तक  6  महीने  के  fest  बढ़ा  दी  गईथी  इस  की

 अवधि  और  आगे  नहीं  बढ़ाई  गई  क्योंकि  इसकी  घटक  3  यूनियनों  में  एक  यूनियन  अर्थात
 स्टील  विकेट  यूनियन  इस  मशनरी  को  बनाये  रखने  के  लिए  सहमत  नहीं  थी  ।

 )  किसी  अन्य  इस्पात  कारखाने  में  ऐसी  कोई  मशीनरी  नहीं  है  और  नदीं  ऐसी  मशीनरी

 का  कोई  विचार
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 Lime  from  gravels  found  in  Champaran  District,  Bihar

 9011.  Shri  Bibhuti  Mishra
 state

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 (a)  whether  gravels  are  found  in  the  soil  of  Champaran  District  in  Bihar

 (b)  whether  lime  produced  from  these  gravels  has  greater  potentiality;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  produce  lime  from  these  gravels  in
 the  public  sector?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)

 (a)  Gravels  are  found  in  parts  of  Champaran  district  of  Bihar

 (b)  Lime  is  not  produced  from  Gravels

 (c)  Does  not  arise

 Construction  of  Road  on  Bihar-Nepal  Border

 9012.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  of  India  propose  to  construct  a  road  from  the  east  to
 west  on  Bihar-Nepal  border  keeping  a  number  of  factors  in  view;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  Government  will  take  a  decision?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 Reported  Sino-Nepalese  Agreement  Regarding  Free  Movement  between
 Nepal  and  Tibet

 9013,  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Nepal  has  concluded  an  agreement  with  China  whereunder  five  hill
 tracks  between  Nepal  and  Tibet  have  been  made  free  for  movement;

 (b)  whether  a  large  volume  of  Chinese  literature  and  so  many  other  things  from
 China  are  being  accumulated  in  Nepal  adjoining  Indian  borders;  and

 (c)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pat

 Singh):  (a)  There  have  been  reports  in  the  press  that  Nepal  had  reached  an  agree-
 ment  with  China  to  open  five  passes  on  the  border  for  unrestricted  movement.  These

 reports  have,  however,  been  denied  by  the  Government  of  Nepal.

 (b)  The  Government  are  not  aware  of  any  large  volume  of  Chinese  literature  etc.

 being  accumulated  in  Nepal

 (c)  Does  not  arise

 Withdrawal  of  Victimisation  Cases  of  Junior  ॥  के  ह Doctors

 9014.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  withdrawn  all  victimisation  cases  of  Junior.  Doc-

 tors;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.

 K.  Kisku):  (a)  and  (b)  As  announced  by  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 in  the  statement  made  in  the  Lok  Sabha  on  2+4-1974,  Government  have  agreed

 to
 Withdraw  all

 punitive
 action  initiated  against  the  junior  doctors  including  suspension,

 termination,  eviction  orders  and  recovery  of  scholarship  amount.  However,  the

 period  of  strike  will  be  treated  on  the  principle  of  work,  no  pay  Further  ac-
 tion  is  being  taken  accordingly

 Coal  Production

 9015.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  the  coal  production  in  1974  has  been  less  than  the  demand  therefor;

 (b)  whether  agricultural  development  has  come  to  a  stand  still  in  North  Bihar
 for  want  of  coal;  and

 (c)  if  so,  the  fresh  measure  proposed  to  be  taken  by  Government  in  ‘regard  to:
 coal  production?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda) ::
 (a)  Against  the  estimated  demand  of  80  to  85  million  tonnes  during  1973-74,  the
 production  is  estimated  at  about  78  million  tonnes.

 (b}  No,  Sir

 (c)  In  order  to  meet  the  growing  demand  for  coal  especially  in  the  context  of
 the  current  oil  crisis,  the  production  is  proposed  to  be  stepped  up  from  the  current
 estimated  level  of  about  78  million  tonnes  to  95  million  tonnes  In  1974-75.  The

 and increased  production  is  to  be  achieved  by  intensive  working  of  the  opencast
 mechanised  mines  in  the  Central  and  Western  Divisions  of  Coal  Mines  Authority  Ltd.
 1e-opening  of  closed  mines,  introduction  of  seven-day  working  and  four  shift  working.
 instead  of  three  shifts  to  be  put  into  practice  wherever  possible  in  consultation  with
 the  trade  unions  etc.

 ग्राम  दिल्ली  में  ग्रामीण  निष्क्रिय  कृषिभूमि/घरों  पर  अनधिकृत  कब्जा

 9016.  श्री  दलीप  सिंह :  क्या  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  ग्राम  बख्तारवरपुर  में  ग्रामीण  निष्क्रान्त
 भूमि/घरों

 के  कुल
 कितने  क्षेत्र  पर  अभी  तक  अनधिकृत  लोगों  का  कब्जा  बना  हुआ  है  और  ऐसी  सम्पत्ति  को  वापस

 लेने  के  लिए  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 विभाजन  के  पश्चात्  ग्राम  दिल्ली  में  निष्क्रान्तों  दवारा  कुल  कितनी  कृषि

 भूमि  पीछे  छोड़ो  गयी  और  दिल्ली  निवासियों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार

 उनके  दावों  को  पुरा  करने  के  लिए  कुल  कितनी  ऐसी  कमी  आबंटित  की  गयी  और  उक्त  ग्राम

 में  आबंटित  न  की  गयी कुल  कितनी  भूमि

 क्या
 विभाग  दवारा  शरणार्थियों

 को  उनके  भाग  को  शेष  afr

 भूमि  आबंटित  करने  में  विलम्ब  करने  के  कारण  उन्हें  हुई  आर्थिक  क्षति  के  लिए  कोई  मुआवजा

 दिया  गया  है  और  यदि  तो  उनको  हुई  हानि  किस  प्रकार  क्षति-पूछती  की  और

 क्या  सरकार  ने  इस  अनधिकृत  कब्जा  करने  वालो  से  कोई  क्षतिपूर्ति  लगाने  वसूल  किया

 हैया  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 पूरी  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  :  से  जानकारी

 एक टल् रित  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कुदरेम्ख  के  अगस्त  के  प्रति  जापान  की  रुखि  में

 9017.  श्री  के०  सालसा :  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  जो  पहले  कुदरेमुख  के  अयस्क  में  अत्यन्त  रुचि  प्रदर्शित  कर  रहा  अब  उसे
 प्राप्त  करने  में  रुचि  नहीं  रखता

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  पेलेटाईज़ेशन  प्लान्ट  स्थापित  करने  के  विदेशी

 बातचीत  आरम्भ  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 इस्पात
 और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सबोध

 हंसदा ) क :
 जापान  कुछ  पार्टियों

 ने  पहले  कुर्रम में  जो  अभिरुचि
 दिखाई

 थी  वह  पलट  फीड  की
 सप्लाई

 के  लिये  थी  ।  उन  पार्टियों

 लगभग  एक
 at  ga  सुचित  किया

 था
 कि

 जापान
 में  नयें  दूषण  विरोधी  उपायों

 के  अन्तरगत
 शन  कार्यक्रम  को  धक्का  लगने  से  व  अब  पैलेट  फील्ड  का  आयात  नहीं  करना  चाहते हूँ  ।

 )  कर्नाटक  सरकार  दुबारा  पहले  करने  के  बारे में  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी

 कभ  प्रश्न  नहीं  उठता

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  शहोदों  को  छतियां  वापिस  करना

 9018.  श्री  नवल  किशोर  वर्मा :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बनाने  की  दर्पा  करेंगे  कि :

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  गत  भारत-पाक  युद्ध  के  दौरान  पाकिस्तानी  सेना  दवारा  लें

 जाई  गई  शहीद  राजगुरु  और  सुखदेव  की  मूर्तियां  वापिस  करन  को  सहमत  हो  गई

 है  और  यदि  तो
 उक्त  मूतियां  कब  लौटाइ  जायेंगी ;

 कुछ  अन्य  शहीदों  और  सन्तों  की  मूर्तिया  जो  उस  समय  ले  जाई  गई ई  fet,
 लौटाई  जायेंगी ;  और

 यदि  तो  तथ्य  क्या  है  और  उक्त  मूर्तियों  की  स्थापना  कहां  की  जायंगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेंद्र  पाल  fag) :  1971  के
 संघ

 के  दौरान  पाकिस्तान  की  सशस्त्र  सेना  शहीद  भगत  सिंह  की  समाधि  से  जो  आवक्ष  मूतियां  ले  गई

 थी  वे  पाकिस्तान सरकार  ने  22  1974  हमें  लौटा  दी

 और  1971  के  संघर्ष  के  दौरान  पाकिस्तान  की  सशस्त्र सेना  शहीदों
 की  कोई  मुखिया  भी  ले  गई  इस  बात  की  जानकारी  सरकार  को  नहीं  है  ।

 भू तपु  सैनिकों  के  लिय  faa  निगम

 9019.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर :  कया  रक्षा  मंत्री  ays  सैनिकों  की  सहायता  के  लिए

 निगम  के  बारे  में  21  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  366  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा

 निगम  की  स्थापना  कब  तक  हो  जानें की  सम्भावना  और

 योजना  की  मोटी  सुरक्षा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय में  उपमंत्री  ज०  बी०  पटनायक )  तथा
 भूतपूर्व  सैनिकों

 को

 लघ  उद्योग  खोलने  के  लिए  एक  निगम  बनाने  की  आवश्यकता  व्य वहा यंता के  प्रश्न
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 पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  इसका  anh  तैयार  करना  है  और  किसी  निर्णय  पर

 पहुंचने  से  पुर्व  अभी  कुछ  और  समय  लग  है

 जीपों  को  सप्लाई के  लिय  दर  set  का  नवीकरण

 9020.  थ्रो  नारायण  चन्द  पारा दार  :  FIT

 कि
 पूति  और

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  को  जीपों  की  सप्लाई  का  दर-ठेका  व्यतीत  हो  गया

 है  और  उसका  नवीकरण  नहीं  किया  गया

 यदि  at,  तो  इसका  नवीकरण  कब  किया  और

 नवीकरण  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 पति  और  पुनर्वास  मंत्री  Allo  के ०  :  और  (@)
 गिर

 और

 बम्बई
 के  साथ  15-12-73 से  31-3-76  तक  की  के  लिए  जीप  के  लिए एक

 नया  दर  ठेका  निष्पादित  किया  गया  है

 दर  ठेके  की  परस्पर  स्वीकार्य  शर्तो ंके  लिए  तथा  निपटान  महानिदेशालय  और

 पूर्ति  विभाग  दोनों  में  फर्म  के  साथ  अनेक  बेठक  करनी  पड़ी  थीं  ।  इनमें  कुछ  समय  लगा

 हिमाचल  प्रदेश  में  सुजानपुर  तिरा  में  सेनिक  सकल  खोलना

 9021.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  सुजानपुर  तिरा  में  सैनिक  सकल  खोलने  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति

 क्या  और

 कपा  यह  सुनिश्चित  किया  जायगा  कि  योजना  इस  ata  चालू  हो  जाये  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  तथा
 हिमांचल

 प्रदेश  राज्य  सरकार ने
 नक  स्थल  सथ  करने  सम्बन्ध में  19  1973 पुर  तिरा  ज़िला  हमीरारपुर  में  से

 को  एक  उच्च  शक्ति  सम्पन्न  तकनीकी  जिसके  अध्यक्ष  राज्य  के  राजस्व  मंत्री  गठित

 की  जो  भूमि  के  सड़कों  तथा  भवनों  इत्यादि  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  कार्य  करेगी  |

 समिति  का  कार्यकाल  तीन  वर्ष  राज्य  सरकार  के
 दुबारा

 तीरा  में  सैनिक  स्कूल
 चलाने के  लिए  आवश्यक  भवनों  तथा  अन्य  सुविधाओं के  उपलब्ध  होते  ही  सैनिक  स्कूल  कार्य
 प्रारम्भ  कर  देगा

 उड़ीसा के  सुन्दरगढ़  जिले  में  सोचा  स्मगलर

 9022.  श्री  गंजा घर  मांझी

 थी  एम०  एस०  मुरली

 कपा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ear  उड़ीसा  सरकार  तथा  तत्कालीन  इस्पात  भर  योजना  मन्त्रियों  के  साथ  भवनेश्वर  में

 उच्चस्तरीय बैठक  के  यह  निर्णय
 किया  गया

 था  कि  सीसा  अ. “ि... स्मल्टर  में  कुल  पूंजी
 निवेश  सरकारों  दवारा  किया  जायेगा  और  इसे  पांचवी  योजना  दौरान  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिल

 में  सर  गोपाली  में  स्थापित  किया
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 क्या  उड़ीसा  में  सीसा  स्पेक्टर  संयन्त्र  के  बारे  में थि  आश्वासन इस  निर्णय  के  बाद  दिया

 गया  था  कि  अधिकांश  शेयर  केन्द्रीय  सरकार  के  होंगे  और  उड़ीसा  सरकार  के  शेयर  49  प्रतिशत

 और

 यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  है

 ?

 इस्पात और  खाने  मंत्रालय मं  उप-मंत्री  सुबोध  :  और  जनवरी

 1972  में  भुवनेश्वर  में  हुई  बैठक
 में  यह  तय  हुआ  कि  सुंदरगढ़  जिले

 के  सरगॉपली कि... ... अन  स्थित
 अयस्क  निक्षेपों  पर  आधारित  सीसा  के  लिए  एक  अलग  निगम  बना  दिया  जाए  ।  लेकिन

 प्रस्तावक  के  स्यान  के  बारे  परियोजना  की  आधिक  साध्यता  की  जांच  के  बाद  ही  निर्णय  किया

 जाएगा  ।  प्रस्तावित  निगम  में  पूंजी  लगाने  हेतु  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  उसमें  51  प्रतिशत  शेयर

 केन्द्रीय  सरकार  के  और  शेष  49  प्रतिशत  शेयर  उड़ीसा  सरकार  के  हों  ।

 1972  में
 उड़ीसा  सरकार

 के  परामर्श  से  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  हि  दास्तान  जिंक  जो  खान  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण
 में

 को  सर्गोपलली  सीसा  निक्षेप  साध्यता/परियोजना  रिपोर्ट  बनाने  सहित  प्रारंभिक  विकास  का

 काम  सौंप  दिया  जाए  ताकि  इस  पूर्वेक्षण  पर  आधारित  सीसा  उत्पादन  की  आर्थिक  उपादेयता  को

 स्थापित  किया  जा  सके  ।  परन्तु  कम्पनी  खनन  पट्टे  की  स्वीकृति  विचाराधीन  रहने  के  कारण

 उक्त  क्षत्र  में  तत्काल  प्रवेश  नहीं  कर  सकी  ।  पट्टे  के  शीघ्र  ही  निष्पादित  किए  जाने  की  आशा

 है  तथा  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  ने  अपने  अधिक।री  सर्गोपल्ली  भेजे  है  ।  क्षेत्र  में  भारतीय  भूविज्ञान

 सर्वेक्षण  दवारा  किए  जा  रहे  खोज  कार्य  की  भूवैज्ञानिक  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  कम्पनी  साध्यता

 परियोजना  रिपोर्ट  बनाने  का  काम  शुरू  करेगी  ।  इस  रिपोर्ट  का  संकलन  किया  जा  रहा  है  और

 यह  शीघ्र  ही  उपलब्ध  हो  जाएगी

 न्यायाधिकरण  को  विवाद  सौपने  में  विलम्ब

 9023.  भी  गजाधर  मांझी  :  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  मंत्रालय  में  कुछ  फंसे  मामले  हैं  जिन  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया
 ्

 जबकि  उन  rly  निर्णय  के  लिए  न्यायाधिकरण  को  सौंपने  का  faa  किए  हुए  छह  महीने  स

 अधिक  समय  बीते  गया  और

 यदि  तो  इसके  Fat  कारण  हदें  !

 श्रम  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  औद्योगिक  विवादों  के  मामले  विवादों  को  न्यार्थानणंय
 ~

 के  लिए भ  जनें  से  पुर्व  निर्धारित  की  गई  प्रक्रियों  के  अनुसार  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से

 परामर्श  करना  पड़ता  प्रशासनिक  मंत्रालयों  gw  संबंधित  प्रतिष्टानों  से  कुछ  स्पष्टीकरण

 मांगे  जाते है  ,  वे  या  तो  सीधे  या  केन्द्रीय  औद्योगिक  सभ् बन्ध तंत्र  के  माध्यम  से  वार्ताओं  के  दरा

 बीवियों  को  निपटाने  का  प्रयास  करते  जो  समय  लेते

 कोयला  खान  अंदा धारी  संध  की  ओर  से  प्रधान  मंत्री  को  अभ्यावेदन

 9025  शी  डी०  पी०  जडेजा  :

 भरी  बे कारिया  :

 क्या  स्वात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1973  में  जब  कोयला  रनों  का  सष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  तब  प्रधान

 wal  को  कोयला  साम  अंशधारी  संघ  की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला
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 यदि  न  तो वह  अभ्यावेदन  कब  मिला  और  उसमें  क्या  क्या  बातें  fafa  हुई

 _  उक्त  बातों
 से

 ज्ञापन  में  निर्दिष्ट  सरकारो  कम्पनियों  के  aaa  किस  प्रकार  प्रभावित

 at  ;  और

 अंशधारी  को  अपने  आर  10  रुपये के  प्रति  शेयर  पर  कितनी  राशि  मिलेंगी  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उफ-मंत्री  सुबोध  और  af
 1973  में  किसी  समय  शेयर  होल्डर्स  एशाशिएशन  से  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें

 कोयला  खानों  में  छोटो  पूजी  के  निवेश करता ओं  तथा  मध्यम  वर्ग  के  शेयर  ध  i  feat  की  आशंकाओं

 उल्लेख  किया  गया  ।

 और  जानकारी  देना  कठिन
 है

 ।

 इस्पात  संयंत्रों  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग

 9026.  श्री  सी०  के०  चर्द्रप्पन

 श्रीमती  dat  देशपांड े:

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 इस्पात  संयंत्रों  की  प्री  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  करन ेके  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये  और

 यदि  इस्पात  संयंत्रों  की  एरो  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो  कितने  इस्पात
 का  उत्पादन  हो  सकेगा  ?

 इस्मत  और  खान  मंत्रालय सें  उप-मंत्री  सुबोध  सर्वतोमुखी  इस्पात  का  नों
 में  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  कई  आंतरिक  बाह्य  कारणों  पर  निसार  बाह्म
 कारणों  से  आई  कठिनाइयों  के  बावजूद .  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  प्रगणकों  ने  सरकारी  da  के

 दुर्गापुर  am.  राउरकेला
 के  इस्पात  कारखानों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपाय  किये

 हू  और  कर  रहे  हैं  ।  इन  में  कोक  भट्टियों  की  विशिष्ट  मरम्मत  गल  की  उपलब्धि  बढ़ाने  के

 लिए  वैकल्पिक  बंधनों  को  इंधन  के  स्रोत  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  भट्टियों  में  तेल  का
 उपकरणों  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  रख-राव  में  seen  सुविधाओं  में  वर्तमान

 असंतुलन  को
 ठोक  करने  के  लिए  अवश्यक  पूंजीगत  कय कमो  में  तेजी  तथा  फालतू  जों

 ताप सह  ईटों  अन्य  आवश्यक  सामान  की  यो जनाब दूध  ढंग  fia  शामिल  है  ।  कोक  तथा
 कोक  भट्टी  ta  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  भिलाई  में  एक  अतिरिक्त  कोक  ओवन  बैटरी
 तथा  राउरकेला  और  दुर्गापुर  प्रत्येक  में  अधीक  कोक  ओवन  बकरी  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  योजना

 र  नियुक्त  की  गई  ऐक्शन  जिसने  कुछ  समय  रामकला  ag  भिलाई  इस्मत
 कारखानों  के  कार्यकरण  की  जांच  की  निर्धारित  क्षमता  तक  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए
 कई  उपायों  की  सिफारिश  की  है  ।  इन  उपायों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  समिति  कीਂ

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्रप्त  हुई  है  ओर  समय  इसकी  जांच
 को  जा  रही  है  ।  स्टोल  अथ

 रीटा
 ऑफ  इंडिया  लि०  भी  कारखानों  को  सभी  आवश्यक  सहायता  दे

 रही  है  और  आगामी  वर्षों  मे ंइन  कार खनो में  उत्पादन  में  श्रमिक  विधि  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  हर  कोशिश  कर  रही  है  ।  बिजली  की  सप्लाई  तथा  आवश्यक  सदनों  और  तैयार  माल  के

 लिए  रल  परवीन  के  बारे  में  सिचाई  am  विद युत  दामोदर  get  निगम  प्रतिभा
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा  रेलवे  से  निकट  सम्पर्क गया  पित  गया  है  और इसे  बनाए  रखा
 जा  रहा
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 जहां  तक  बत  सम्बन्ध  है  कारखाने  के  लिए एक  प्रतिस्थापना  कार्यक्रम  बनाया  गया है
 जिसकी  अनुमानित  लागत  43  करोड़  रुपए  है  और  इसे  कार्यान्वित  fear  जा  रहा  है  ।

 डिस्को  ने  भी  चरणों  में  पुरानी  कोक  ओवन  बेटियों  का  पुर्ननिर्माण  तथा  पुराने  बायलरों  को  बदलने

 और  कोयला  खानों  में  अधिक  उत्पादन  की  सुविधा  की  व्यवस्था  क  रने  का  काय  क्रम  है  ।  इस

 क्रम  को  कार्यान्वित  किया  ar  रहा  है  ।

 पांचों  मुख्य  sey  कਂ  रखना  की  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  की  कुल  क्षमता  67.  29  लाख

 ठन  यदि  इन  कारखानों  का  उत्पादन  अधिष्ठापित  क्षमता  के  90  प्रतिशत  तक  हो  जाए  तो  विक्रेय  इस्पात

 को  कुल  उत्पादन  60.56  लाख  टन  हो  जाएगा  |

 खुदाई की  मशीनों  को  खरीद

 9027.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मनवती  यह  बताने  की  gat  करेंग

 कि

 क्या  चीफ  आफ  जि यालों जी  ने  दो  वर्ष  के  अन्दर  ही  खुदाई  की  100  नह  मशीनों  की  खरीद

 के  लिये  अनुरोध  किया  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ?

 इस्पात और  लान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  सुबोध
 :  (*)  और  जानकारी  प्राप्त

 HY  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  भंडार  में  बेकार  पड़ी  खुदाई  की  आयातित  मशीने

 9028.
 शमी  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह

 बताने  की  करेंगे

 .

 Far  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  बड़ काका ना  केन्द्र  के  भांडागार  में
 लिपि  पुर्जों  के  पूरे

 नये  सेटों  सहित  खुदाई  कीਂ  बहुत  (  10-15)  आयातित  मशीनें  बेकार  पड़ी  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सबोध  :  और  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  और  पठन  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  खुदाई  की  मशीनों  का  निपटान

 9029.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1970  के  आरम्भ  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  पास  खुदा  की  115  मशीनें

 थीं  और  इसके  पश्चात्  बहुत  सी  मशीनें  या  तो  बेच  दी  गयीं  या  स्क्रैप  के  मूल्य  पर  नीलाम  कर  दी  गयीं  |

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  !

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय म  उप-मंत्री  सुबोध  और  सूचना  एकल  की

 जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ढारा  उड़सा  मार्यानिग  कारपोरेशन  से  खुदाई  मशीन

 का  जाना

 9030.  शी  मुहम्मद  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ताने  कीਂ  कपा  करा

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  sar  मीनिंग  कारपोरेशन  से  ई  की  मशीने

 खरीदी हँ
 शक  और

 r  ? यदि  तो  कितने  मुल्य  पर  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्यों

 इस्पात

 और  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  ~ (at  सुबोध  हू सदा  )  और  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  और  पटल  पर  रख  दोਂ  जाएगी  |

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  हारा  बिहार  सरकार के  साथ  खुदाई  मशीनों  के  सौद  को

 रह  किया  जाना

 031.  मरम्मत  जमोलुरंहमान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  रहे  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  चीफ  आफ  जि पालो जी  एण्ड  ड्रिलिंग  एन०  alo  डी०  सी०  ने  खुदाई  मशीनों  के  लिये

 बिहार  सरकार  के  साथ  सौदे  को  रद्द  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  .
 उप  मंत्री  सुबोध  :  और  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही है  और  पटल  पर  रख दी  जाएगी

 गुजरात  में  पाये  जाने  वाले  लिग्नाइट  तथा  बाक्साइट  का  उपयोग

 9032.  का  महीपत  राय  मेहता  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुज सत्य  के  लखपत  alters  में  भारी  मात्र  में  उत्तम  श्रेणी  की  लिग्नाइट  तथा

 we  पाई  जाती  और

 यदि  at,  तो  इन  भारीਂ  भंडारों  के  योग  के  लिय  सरकार  के  पास  बया  प्रस्ताव है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण

 दुबरा  लिग्नाइट  के  लिए
 की

 गई  खोजो  के
 फलस्वरूप  कच्छ  जिले  के  उमर सार

 एरिया  में
 लिग्नाइट  के

 107.00  लाख  टन  भंडार  आंके  गृह  |  इसके  गुजरात  सरकार  ने  अरवलीबेटा

 और
 मा तनो माघ

 लाफरी  इलाकों  में  1237.00  लाख  टन  लिग्नाइट  होने  का  अनुमान  लगाया है  |  गुजरात
 सरकार  ने  कच्छ  जिले  के  लखपत  तालुका  में  49.  65%  से  55.  वाले  1180.00

 लाख  ठन  बॉक्साइट  का  भी  अनुमान  लगाया  है  |

 इन  खनिजों  के  अधिकतम  उपयोग  के  प्रस्ताव  गुजरात  सरकार  के  विचाराधीन हू  ।  राज्य

 सरक  र  ने  लिग्नाइट  निक्षेपों  के  समायोजन  का  काम  गुल  रात  खनिज  विकास  निगम  को  सौंपा  है

 पत  तालुका  तथा  गुजरात  के  अन्य  इलाको  के  बाक्साइट  निक्षेपों  के  उपयोग  के  बारे  में
 राष्ट्रीय  3

 औद्योगिक
 विकास  निगम  दवारा  किए  गए SETA -Hed ag  पर  राज्य  सरक ब  बती  विचार  कर  रही  =  {
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 Motion  for  Adjournment  May  2,  1974

 स्थगन  प्रस्ताव

 MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 रेल  कर्मचारियों  के  नेताओं  की  गिरफ्तार ों

 श्री  ज्योतिमंय  हार्बर )  :  हमने  रल  नताओं  की
 गिरफ्तारी

 के  बारे  में  एक  स्थगन

 प्रस्ताव  की  सूचना  दी  हमें  सभा  का  निर्धारित  कार्य  स्थगित  करने  और  रेल  नेताओं  को  गिरफ्तार

 करने
 तथा  बातचीत  को  रोकने  के

 मामले
 में  गृह  मंत्री

 द्वारा
 की  गई  घृणित  कार्यवाही  पर  विचार

 करने  के  लिए  सभा  की  स्वीकृति  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  )  उस  समय  जब  कि
 बातचीत

 चल  रही  संघर्ष  समिति

 के  संयोजक  को  गिरफ्तार  कयों  किया  रेल  मंत्री  को  त्यागपत्र  दे  दना  चाहिए  |

 श्री  एच ०  एन०  मुकर्जी  :
 यदि  सरकार  और  कर्मचारियों  के  बीच  चल

 रही  बातचीत
 में  इस  प्रकार  राजनीतिक  हस्तक्षेप  किया  है  तो  हमें  जानना  चाहिये  कि  हम

 क्या  हूँ  |  )

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना श्री  ज्योतिमंय  श्री  अटल  बिहारी
 श्री  एस०  एम०  श्रीमती  पावती  श्री  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी ,
 श्री  सी०  के०  श्री  भोगेन्द्र  डा०  श्रीमती  रोजा  श्री  ag

 श्री  समर  प्रोਂ  मधु  दण्डवत  और  श्री  समर  मुखर्जी ने  दी  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 सभा  की  अनुमति  लेने  का  उनसे  अनुरोध  करूंगा |

 श्री  wife  बसु :  में  एक  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  अर्थात्  श्री  जाजें

 श्री  श्री  श्री  चौधरी  जेसे  रेल  कर्मचारियों  के  नेताओं  की  उस  समय  जबकि  बातचीत

 चल  रही  थी  अविवेकपूर्ण  ढंग  से  पर  चर्चा  करने  के  प्रयोजनार्थ  सभा  का  कार्य  स्थगित

 करने  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  मांगता

 dada  कार्य  मंत्री  के०  चंकी  यह  एक  प्रकार  से  निन्दा  प्रीत  में
 इसका  विरोध  करता  ह्

 अध्यक्ष  महोदय :  वे  सभी  सदस्य  अपने  स्थानों
 पर

 खड़  हो  जायें
 जो

 अनुमति  दिये
 जाने  के

 पक्ष  में  उनकी  संख्या  पचास  से  अधिक  हेम  इसपर  चार  बजे  विचार  करेंगे  ।

 श्री  एस०  TAo  बनर्जी  इस  पर  दो  बजे  चर्चा  आरम्भ  की  जानी  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Some  more  time  may  be  given  for  discus-
 gion  on  this  matter.

 अध्यक्ष  महोदय  हमने  वित्त
 विधेयक  पर  भी  आज  चर्चा  करनी  वित्त  विधेयक

 पर
 विचार  करने  के  लिए  ही  समय  में  कटौती  कीਂ  जाय  अथवा  स्थगन  प्रस्तावਂ  पर  चार  बजे

 चर्चा  आरम्भ  की  जानीਂ  चाहिये  ।

 श्री  के०  रघु राम या  वित्त  विधायक  कल  पारित  करना  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  यदि  हम  दस
 को  एक  घन्टा  कम  सदस्य  दे  तो

 ह्म  स्थगन
 पर  तीन

 बज  चर्चा  आरम्भ  कर  _  सकते  _  हें  और  यदि  इसकी  कोई  मद  रह  जाती हैं
 तो  हम  कल  सर्वप्रथम

 उस  पर  चर्चा  कर  सकते  मेरा  विचार  है  कि  यह  ठीक  रहेगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  )  मेंने  नियम  377  के  अधीन  एक  सूचना  दी  थी
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  नियम  377  के  अधीन जो  भी

 सूचना

 स्वीकार  की  जाती  उसपर  उपयुक्त
 समय  पर  विचार  किया  जाएग  माननीय  सदस्य  प्रतिदिन  इस  प्रकार  खड़ा  नहीं  हो

 चाहिये  ।

 न  oe  ow

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 गुजराती  नगरीय  क्षेत्र  में  खाली  भूमि  अधिनियम  आद
 oy  phox  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना यें

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ओम

 q  निम्नलिखित  पत्र  सभा पटल  पर  रखता

 (1)  गुजरात  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974
 ay

 उद्घोषणा  के  खंड
 (7)

 के  साथ  पठित  गुजरात  नगरीय  क्षेत्र  में  खाली  भूमि
 संक्रमण  प्रतिषेध  )  1972  की  धारा  12  की  उपधारा  (2)  के

 ta  निम्नलिखित  गुजरात  अधिसूचनाओं  को  एक-एक

 गुजरात  नगरीय  क्षेत्र में  खाली  भूमि  (  दूसरा  संशोधन
 1973  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक  1  1974  में

 सूचना  संख्या  जी०  एच०  एम०  74-22  एम  वी  सी  टी--वी  में  प्रकाशित

 हुए थ

 गुजरात  नगरीय  क्षेत्र  में  खाली  भूमि  संक्रामण

 1974  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक  20  1974  में  अधिसूचना
 संख्या  जी०  एच०  एम०  74-50  एम वी  सी  ay—  1173  वी  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  में  हुए  विलम्ब  तथा  इन
 अधिसूचनाओं  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०टी०  6883/74]

 अन्तः क्षत्रिय  गह  तथा
 गेहूं  उत्पाद  पर  संशोधन  1974]

 संसदीय
 कार्य  मंत्री

 के०
 :  मैं

 श्री  अन्ना  साहेब  पी०  शिन्दे  की  ओर  से
 आवश्यक

 वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अत्यंत  अन्तर्देशीय  गेंहूं  तथा
 गेहूं उत्पाद  पर  संशोधन  1974 (  हिन्दी

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  19  1974  में  अधिसूचना  संख्या  सौ  सां०

 नि०  181  में  प्रकाशित  हुआ  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखा  गया ।  देखिये

 संद्या  एल०  टी०  6884/74]

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लिमिटेड  को  समीक्षा  तथा  ates  प्रतिवेदन

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय मे
 े

 उप  मंत्री
 सुबोध  :  में  कम्पनी  1956

 की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के
 अन्तर्गत

 निम्नलिखित  vat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 (1)
 cil

 खनिजਂ  विकास  निगम  लिमिटेड  नई  दिल्ली  के  क्ष  1972-73  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।
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 (2)  खनिज  विकास  निगम  नई  दिल्ली  का  ag  1972-73  का  वार्षिक

 लेखाोपरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6885/  74]

 चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  स्नातकोतर  संस्थान  चण्डीगढ़ के  प्रमाणित  लेखें

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  :  में  चिकित्सा

 शिक्षाਂ  और  अनुसंधान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  1966  की  धारा  18  की  उपधारा

 (4)  के  अंतगर्त  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  के  * वर्ष  1972-73  के

 प्रमाणित  लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तत्संबंधी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 की  प्रति  सभा पटल  पर  wat  ह  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Ueto
 do  6886/74]

 पुनर्वास  उद्योग  निगम  कलकत्ता  की  समीक्षा  तथा  वर्धित  प्रतिवेदन

 fa  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  वेंकटस्वामी  )
 :  में  कम्पनी  1956

 की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  द अन्तगतं  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 की  एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  हूं  —n

 (1)  पुनर्वास  उद्योग  निगम  कलकत्ता का  वर्ष  1972-73  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वार  समीक्षा  1

 (2)  पुनर्वास  उद्योग  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1972-73  का  विधिक  प्रतिवेदन

 लेखापरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ँ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6887/74]

 कर्मचारी .  जय  बीमा  1945  आदि के  aaa  पत्र

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  36  के  अन्तर्गत  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  के  वर्ष  1973-74  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  तथाਂ  वर्ष  1974-75  के  बजट

 प्राक्कलनों  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  ठी०  6888/74]

 (2)  गुजरात  राज्य  के  संबंध  में
 राष्ट्रपति  द्वारा

 जारी  की  गई  दिनांक  9  1974

 की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 1947  की  धारा  की  उपधारा  (1)  तथा  बम्बई  औद्योगिक  संबंध  1946

 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  उद्योगों  की  एक  सूची  Liars (  face  ग  तथाਂ

 अंग्रेजी  जिनके  बारे  में  संयुक्त  प्रबंध  परिषदें  गठित  करने  के  कोई  आदेश

 जारी  नहीं  किया  गया  था  ।

 में  रखा
 गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  ठी०  6889/74]

 116



 2  1974  पॉंडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  वह  1973-74  के

 लिये  अनुपूरक  की
 मांगों  की

 संवैधानिक  स्थिति  के  बार  में  वक्तव्य

 पोडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  वर्ष  19  73-74  के  लिए  अनपरा  अनुदानों  की  मांगों

 की  संवैधानिक  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STAEMEFT  ON  CONSTITUTIONAL  POSITION  REGARDING  SUPPLEMENTARY
 DEMANDS  FOR  GRANTS,  PONDICHERRY  FOR

 tera  महोदय  श्री  चव्हाण

 सोमवार  को
 जब

 मैंने  यह  प्रश्न  उठाया
 था  तो  मैंने

 विशेष
 रूप  से श्री  सेझियान  :

 यह  अनुरोध  किन  था  कि  मंत्री
 दुबारा

 सदन  में  तयार  वक्तव्य दिये  जाने  की  स्थिति में

 '
 उसकी

 एक  प्रति  पहले  मुझे  उपलब्ध  की  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  प्रति  आप  को  उपलब्ध  की  जायेगी  ।  अब  मंत्रीਂ  महोदय  अपना  वक्तव्य

 पढ़  |

 23  1974  को  दरा  चेरियन  संघ  क्षेत्र faa  मंत्री  यशवंतराव  :
 पांडिचेरी  की  1973-74  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों

 के  समय  पर  पारित  नहों  सकने  के  संबंध

 में  सवाल  उठाया  माननीय  सदस्य  के  दुबारा  उठाये  गये  सवाल  पर  जो  महत्वपूर्ण  विचार

 किया  गयो

 2.  जसा  fa  में  समझता  मेरे  माननीय  मित्र  दवारा  जो  मुख्य  प्रश्न  उठाये  गये

 वे  इस  प्रकार थे  :--

 (1)  1973-74  के  लिए  पांडिचेरी  की  अनुपूरक  fag
 26  मैचों  को  संघ  क्षेत्र  विधान

 तमा  के
 seg

 देस  किया  का

 था  28  1974  के  राष्ट्रपति के  आदेश  के
 अधीन  भंग  किये  जाने  के  विधान  सभा  द्वार  पारित नहीं  की  जा  सकी  ।  राष्ट्रपति
 के  आदेश  के  अनुसार  पांडिचेरी  विधान  सभा  के  विधायी  कार्यों  के

 अधिकार
 संसद  में

 निहित  लेकिन  अनुपूरक  माँगें  1973-74  के  वित्तीय  ag  की  समिति  से  पूर्वे  न  तो  संसद

 के  सम्मख  परी  ही  की  गयीਂ  और  न  स्वीकृत  ही  की  जा  सकी  ।  अनुपूरक
 मांगों में  परिकल्पित  मदों  पर  किया  गया व्यय  विनियोग  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र

 में  नहीं  था  और  इसलिए  गर-कानूनी  था  ;  और

 (11)  अनुपूरक  मांगों  मैं  सम्मिलित  की  गयी  कुछ
 मद

 विशेष  रूप  से  नयी  सेवा  के  लिए  थीं
 जिनका  अनुमान  मूल  बजट  में  नहीं  लगाया  गया  ar  और  यद्यपि

 संबद्ध  अनुदानों  में

 पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  थी  लेकिन
 उचित

 विधायी  स्वीकृति  के  बर्गर  किसी  भी  ऐसी
 नयी  सेवा  पर  किया  गया व्यय  संघ  क्षेत्र  सरकार  अधिनियम  1963  को  धारा  30  की

 प-धारा  (i)  के  खण्ड  में  अनुमानित  अतिरिक्त  अनुदानों  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 नहीं  सकता

 3.  इस  सदन  में  दूसरे  सदन  में  ae  निवेदन  किया  गया  ar  कि  28

 1974  की  पांडिचेरी  की  विधान  सभा  के  भंग  किये  जाने  के  पश्चात्  1974-75  के  लिए  संघ
 क्षेत्र  के  बजट  azar  के  बारे  में

 सूचना
 देर

 से  29  मैचों  1974  को  पूर्वाह्न  में  प्राप्त  हुई ।
 1973-74  को  अनुपूरक  मांगों

 बार  में  सूचना  उसी  दिन  प्राप्त
 हुई

 ।

 पिछला  वित्तीय  वर्ष  सम्पर्क  होने  से  पहल  29  1974 की  तारीख  लोक  सभा  के  कार्य  की

 आखिरी  तारीख
 थी  और

 कुछ  ही  घण्टे
 दिन

 पूरा  होने
 में  बाकी

 थे  ।  इन  दिनों  fas
 लोक-सभा

 का  ही  सत्र  चल  रही  संसद में  पेश  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  अनुपूरक  मांगों  अन्तिम
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 Statement  on  Constitutional  Position  May  2,  1974

 Regarding  Supplementary  Demands  for

 Grants,  Pondicherry  for  1973-74

 यशवंतराव

 Sq  उनका  हिन्दी  में  अनुवाद  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  कापियां  राष्ट्रपति की
 स्वीकृति  प्राप्त  करना  और  इसके  पश्चात्  अनुपूरक  मांगों  को  इस  सदन  के  समक्ष  पेश

 उक्त  वित्तीय  at  ware  होने  से  पहले  पारित  करवाना  आदि  सब  कुछ  सम्भव  नहीं
 सभा  का  सत्र  नहीं  हो  रहा  था  इस  लिये  यदि  यह  मांगें  और  संबंधित  विनियोग  विधायक  हस
 सदन  gare  पारित  भी  कर  दिया  जाता  तो  भी  विनियोग  विधेयक  ot  में  कानून  का  रूप  नहीं  ले
 सकता  था

 |  मैँ  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अनुपूरक  aint  और  संबद्ध  विनियोग
 विधेयक  को  पारित  कराने  में  और  1974-75  के  बजट  को  पास  करने  की  स्थिति  में  कोई  अन्तर

 नहीं  सिवाय  इसके  कि  संघ  क्षेत्र  के  प्रशासन  के  लिए  1973-74  के  अनुपूरक  अनुदान
 उपलब्ध  न  होने  से  वही  स्थिति  पैदा  नहीं  होती  जोकि  पहली  1974  से  किये  जाने

 वाले  व्यय  के  लिए  धनराशि के  उपलब्ध  न  होने  से  क्योंकि  29  1974  तक  1973-

 74 के  एक  काय  दिवस  के  खच  को  छोडकर  सभी  वच  कर  लिया  गया  होता  ।  यही एक  कारण

 है  कि
 1973-74  के  अनुपूरक  व्यय  के  लिए  राष्ट्रपति  का  प्राधिकार  प्राप्त  करना  न  तो  आवश्यक

 ओर  न  ही  वांछनीय  समझा  इस  प्रकार  का  प्राधिकार  संसद  द्वारा  विकृति  दिए  जाने

 तक  पहली  1974  से  किये  जाने  वाले  व्यय  के  संबंध  में  प्राप्त  किया  जाना  ari

 4.  इसके  जसा  कि  मेरे  माननीय  faa  ने  स्वयं  कहा  है  संविधान  में  और  संघ  क्षेत्र

 सरकार  अधिनियम  1963  कभी  कभी  अतिरिक्त  व्यय  होने  की  स्थिति  की  परिकल्पना  की  गयी

 हैं  और  इस  व्यय  को  सक्षम  विधानमण्डल  द्वारा  बाद  में  नियमित  करार  दिये  जाने  की  व्यवस्था

 el  व्यय  को  इस  प्रकार  नियमित  करार  दिये  जाने  का  काम  महालेखापरीक्षक  द्वारा
 प्रभावित  लेखाओं  क  विधान-मण्डल  में  पेश  किये  जाने  और  वहां  की  लोक  लेखा  सकती

 द्वारा  अतिरिक्त  व्यय  की  जांच  किये  जाने  तथा  उस  को  नियमित  करार  किये  जाने  की  fan  fr
 किये  जाने  के  बाद  किया  जाता  है  area  में  इसी  प्रक्रिया  का  पालन  करना  पडेगा  कहने
 का  आशय  यह  है  कि  विनियोगਂ  लख ओं  से  जिस  अतिरिक्त  व्यय  का  उस  व्यय  को

 जहां  तक
 उसे  नियमित  करार  देने  का  संबंध  विधानमण्डल  के  अधिकार  aa  से  बाहर  नहीं

 रखा  जायेगा  |

 5.  महोदय ,  फिर  में  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करता  कि  नयी  पर  किया  ad  वाला

 अनधिकृत  व्यय  पूर्ण  रूप  यदि  वह  व्यय  संघ  क्षेत्र  की  समेकित  निधि  से  किया  गया  संघ

 क्षेत्र  सरकार  1963  की  धारा  30(1)  में  परिकल्पित  अतिरिक्त  व्यय  के

 अन्तर्गत  नहीं  आता  ।  नयी  सेवा  के  मामलों  के  संबंध  में  जो  व्यय  किया  गया  है  वह  उक्त

 अधिनियम  की  धारा  48  के  अन्तर्गत  स्थापित  संघ  क्षेत्र  की  आकस्मिकता  निधि  से  अग्रिम  लेकर

 किया  गया  मैँ  यह  स्पष्ट  करना  चांहता हूं  कि  आकस्मिकता  निधियों  की  स्थापना  न  केवल  केन्द्र

 q  राज्यों  में  बल्कि  संघ  क्षेत्रों  में  भी  वस्तुतः  ऐसे  ही  अवसरों  के  लिए  की  गयी  है  ।
 मैं  यह

 संघ  क्षेत्र  की  विधान  मण्डल  के  व्यय  का  विधि  द्वारा  विनियोग  के  अन्तर्गतਂ  प्राधिकार  दिये  जाने  तक

 भी  कहना  चाहता  हुं  कि  संघ  क्षेत्र  सरकार  1963  की  धारा  48(2)  के  अनुसार

 ऐसा  व्यय  आकरि्म्कर्ता  निधि  से  अग्रिम  लेकर  किया  जाता  ।  दूसरे  शब्दों  में  ये  दोनों  प्रकार  के  व्यय

 यथासमय  विधान  मण्डल  द्वारा  नियमित  करार  दिये  जाने  की  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  आयेंगे

 नयी  सेवा  की  मदों  पर  किया  गया  व्यय  आकस्मिकता  निधि  से  अप्रिय  लेकर  किया
 गया  है  ।

 इसलिये यहं  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  दस  प्रकार  किया  गयी  व्यय
 गर-कानूनी  है  ।

 इसलिये  एसा  चाहे  वह  नयी  सेवा  का  हो  जो  में  1973-74  के

 विनियोग  से  अधिक॑  हुआ  हो  ate  जिसका  पता  उस  वर्ष  के  खातों  में  लगे  उसे  संघ  क्षेत्र  सरकार
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 12  1896  )  देश  की  समुद्री  सीमा  में  आने  वाले  समूद्र  के  नीचे  की

 भूमि  के  स्वामित्व  के  बारे  में  वक्तव्य

 अधिनियम  ,  1963  में  दी  गयी  रीति  के  अनुसार  नियमित  कार  किया  जायगा  झर  उस  पर

 युक्त  विधान-मण्डल  में  यथासमय  कार्रवाई  की  जायगी  ।

 भी  संविधान
 :

 म  इस  वक्तव्य  से
 संतुष्ट  नहीं  हूं  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  वित्तीय  aq

 के  समाप्त  होनेਂ  से  पव  पारित
 की  जानी

 चाहिये
 ।  लेखा

 समिति
 और  भारत  के  महान्यायवादी

 के  अनेक  निर्णय  मैने  देखे  इसमें  संवैधानिक  बातें  अतः  इस  पर
 चर्चा  होनी

 चाहिये  ।  कार्यपालिका  विधानमंडल  के  अधिकारों  को  हडप  नहीं  कर  सकती  ।  इस  महत्वपूर्ण
 पर  अध्यक्ष  महोदय  को  अपना  निर्णयਂ  देना  चाहिये  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  कलकत्ता-उत्तर  :  में  पहले  महान्यायवादी  को  बुलाने  के  पक्ष  में

 नहीं  था  परन्तु  अब  स्थिति  बहुत  जटिल  हो  गई  हमें  इंसपर  विस्तार  से  चर्चा  करनी  चाहिए
 और

 महान्यायवादी  को  सभा  की  सहायता  करने  के  लिए  बुलाया  जाना  चाहिये  |

 श्री  अटल
 बिहारी

 बाजपेयी  )  :  कया  इस  मामले  के  संबंध  में  महान्यायवादी  की  राय

 कभी  ली  गई  थी ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  परन्तु  विधि  मंत्रालय  और  विधि  से  पराग्वे

 किया  गया  था

 श्री  इयामतन्दन  मिश्र  :  इसपर  चर्चा  के  लए  शीघ्र  समय  निश्चित  जाना

 अन्यथा  ग  र-कानूनी  स्थिति  बनी  रहेंगी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  This  may  be  inclu cluded  in  the  agenda  of  the  Busi-
 ness  Advisoy  Committee  Scheduled  to  meet  to-day.

 Mr.  Speaker  We  will  see  to  it  also

 rs  es

 देश  की  समुद्री  सीमा  में  आन  वाले  समुद्र  के  नीचे  की  भूमि  a

 स्वामित्व  कें  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  OWNERSHIP  OF  LAND  BELOW  THE  SEA
 WITHIN  THE  TERRITORIAL  WATERS  OF  THE  COUNTRY

 श्री  मघ  संसद न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  (at  एच०  आर०  :

 सदस्य  ने  देश  के  राज्य क्षेत्रीय  समुद्र  के  नीचे  की  भूमि  के  स्वामित्व  का  yet  उठाया  और
 toe re
 si  1  कहना  हैं  कि  महाराष्ट्र  सरकार  भारत  संघ  के  अधिकारों  का  अधिक्रमण  कर  रही

 यह  प्रदान  तदबीर  के  सुघार  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  दवारा  बनाई  और  अपनाई .  गई

 सुधार

 स्कीम  के
 संदर्भ

 में  उठाया  गया  तार  अर्थात्  उच्च-जल  सीमा  और  निम्न-जल  सीमा

 ?  बीच  आने  वाले  क्षेत्र  की  बाबत  राज्य  सरकार  का  अधिकार  महाराष्ट्र  भ्ूराजस्व  1966

 की  घारा  294  और  295
 पर  आधारित

 1876  के  बम्बई  नगर  भू-राजस्व  अधिनियम  में
 भी

 लगभग
 वेसे  ही  उपबन्ध  थे  और  वे  1966  में  पूर्वोक्त  विधान  दवारा  निरसित  कर  दिए  गये

 उच्च-जल  सीमा  और  निम्न-जल  सीमा  के
 बीच  के  त

 cera  क्षेत्रों  में  सुघार  करने  राज्य

 सरकार  का  अधिकार
 किसी

 प्रकार
 संविधान

 के  अनुच्छेद  297  में  अन्तर्विष्ट
 संविधानिक

 आदेश  के

 विरुद्ध  नहीं  इस  अच्छे  के  एसी  खनिज  और  अन्य  मूल्यवान  जो  भारत
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 Matters  under  Rule  377  Vaisakha  12,  1896  (Saka)
 a

 एच०  ayo

 के  राज्य  क्षेत्रीय  समुद्र  में  या  महाद्वीपीयਂ  पट्टी  के
 अन्तर्गत  समुद्र  में  स्थित

 संघ  में  निश्चित  होंगी  और  संघ
 कके

 प्रयोजनार्थ  पारित  की  जाएंगी  |  यह  अनुच्छेद  1958  के

 क्षेत्रीय  समुद्र  और  निकटवर्ती  क्षेत्र  विषयक  जिनेवा-यन्वत्शन  अनुच्छेद  3
 में  निहित

 राज्य
 प्रथा

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  fata  के  सुमान्यताप्रा्त  नियम  के  अनुरुप  जीनेवा  कनवेनशन  के

 क्षेत्रीय  समूद्र  ay  चौड़ाई  aay  के  लिए  सामान्य  आधार  तटवर्ती  निम्न-जल  सीमा
 नावें  संबंधी  मोन  क्षेत्र  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय  ने  1951  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि

 इस  निष्क  पर  पहुंचने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई
 कि  राज्यक्षेत्रीय  समुद्र  की  चौड़ाई  को  मापने

 के  प्रयोजन  के  उच्च-जल॑  सीमा  के  मुकाबले  निम्न-जल  सीमा  या  दो  ज्वार  भाटों  के  बीच
 का  मध्यमान  gi  साधारणतया  राज्यों  की  काय  प्रणाली  में  amar  किया  गया  यह  सिद्धान्त

 तटवर्ती  राज्य  के  faq  अधिकतम  अनुकूल  &  और  स्पष्टतया  भूमि  से  संबंधित

 राज्य क्षेत्रीय  समुद्र  के  स्वरुप  को  प्रदर्शित  करता  30~9-67
 को  राज्य क्षेत्रीय  समुद्र  के  बारे में

 जारी  गई  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  समुचित  आधार  रखा  जो  इंस  प्रसंग  में

 निम्न-जल  सीमा  के  प्रति  निदेश  मापी  गई  12  सरोज  मीलों  की  दूरो  तक  राज्य क्षेत्रीय

 समूद्र  के  विस्तार  को  निर्देशित  करती

 समुद्र  तट  के  उच्च-जल  सीमा  और  निम्न-जल  सीमा  के  बीच  का  जिस
 महाराष्ट्र

 विधान

 के  अन्तरगत  लाया  गया  संविधान  के  अनुच्छेद  297  के  आयें  में  भारत  के  राज्य क्षेत्रीय  समुद्र
 अथवा  महाद्वीपीय  पट्टी  शेल्फ

 में  स्थित  के  रूप  में  नहीं  माना  जा  सकता  न  तो

 1967  की  राष्ट्रपति  की
 उद्घोषणा

 और  न  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  नियम
 तथा  सिद्धान्त

 इस  निष्कर्ष  का  समादवा[सन  करते  हूँ  किए  से  क्षेत्र  राज्य क्षेत्रीय  समुद्र  के  अंतगर्त  आते

 अन्त  में  यह  कहा  जा  है  कि  महराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  सुधार-स्कोर  के  अधीन

 उनके  द्वारा  तार  का  संविधान  के  अनुच्छेद  297  का  उल्लंघन  नहीं  करता

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  The  statement  of  the  Minister  is  factually  wrong
 as  well  as  from  the  legal  point  of  view.  The  Minister  had.  deliberately  misled  the
 House,  and  has  failed  in  performing  his  duties.  I  should,  therefore,  be  allowed  to
 raise  the  matter  to  disapproval  what  the  Minister  had  ‘said  in  his  statement

 अध्यक्ष  महोदय  में  किसी  कानूनी  प्रश्न  पर  अपनी  राय  क  दे  सकता  हूं
 ?

 नियम  377  के  अधीन  मामला

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 केन्द्रीय  सरकारी  अधिकारी  एसोसिएशन  के  अखिल
 भारतीय  महासंघ द्वारा

 1  मई  1974  की  भूमि  के  नीचे  दबाये  गये  काल पत्र  का  मामला

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  विषय  पर  बोलने  के  लिए  तीन
 सदस्यों

 श्री  मुनि  श्री०  वी०  वी०

 श्री०  मधु  दण्डघते  ने  सूचनाएं  दी  इन  तीनों  मे  से  में  उस  सदस्य  कौ  बोलनें  की  अनुमति  दूंगा
 जिसकी  नोटिस  सब  से  पहले  आयी  है  ।  श्री  विभूति  मिश्र

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari):  The  All  India  confederation  of  Central  Govt
 Officers’  Association  had  burned  a  time  capsule  wherein  the  promises  broken  by
 the  Govt.  were  listed.  Class  I  Officers  of  the  Govt.  were  also  members  of  that  confe-
 deration.  This  showed  that  there  was  discontent  even  among  class  officers,  on
 whom  Govt.  depended  for  implementation  of  its  policies.  In  a  resolution  the  con-
 federation  warned  that  the  Govt.  employees  would  join  other  section  of  the  people
 concertedly  to  redress  their  grievances

 This  was  a  very  serious  matter.  The  Home  Minister  should  make  a  statement  in

 1egard  to  this  matter
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 पनिया

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  में  नागरिकों  के  मूलभूत  अधिकारों  के  अतिक्रमण  के

 संबंध  में  कुछ  कहना  ara  इस  संबंध  में  मुझे  एक  तार  भी  मिला  चाहता

 हूं  कि  सरकार  इस  मामले  को  जांच  करें  और  इस  संबंध  में  सभा  में  वक्तव्य  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  संबंध  में  तत्काल  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  जा  सकता

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  राष्ट्रपतीय  चुनाव  के  बारे  में  विशेष  निर्देश  के

 संबंध  में  लॉक  सभा  के  अध्यक्ष  को  जारी  किये  गए  नोटिस  के  बारे  में

 about  the Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  I  had  addressed.  you  a  letter
 Election  of  President.  There  was  also  a  news  that  the  Supreme  Court  of  India  had
 issued  a  notice  to  you.  I  hope  you  will  take  the  House  into  confidence  in  this  regard.

 Mr.  Speaker:  I  have  also  read  this  in  newspapers  but  I  have  not  received  it  so
 far.  When  it  comes  I  will  consult  the  Members  in  the  General  Purposes  committee.

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  यह  बड़े  आइये  की  बात  है  कि  महान्यायवादी  ने  भी

 न्यायालय  को  नहीं  बताया  कि  माननीय  अध्यक्ष  को  इस  संबंध  में  सम्बद्ध  नहीं  किया  जा  सकता

 महान्यायवादी  को  इस  बार  में  विधि  मंत्री  से श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 परामर्श  करना  चाहिये  था  ।

 श्री  इरा  संविधान  जो  कुछ  भी  महान्यायवादी  ने  कहा  है  वह  अनावश्यक

 महान्यायवादी  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये

 श्री  सॉमनाथ  चटर्जी  :  महान्यायवादी  तक  ae  बात  पहुंचाई  जामी  चाहिये  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  राय  है  ?

 विधि  मंत्री  यहां  उपस्थित  ह ँ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  mito  :  इस  समय  मुझे  स्वयं  नहीं
 पता  कि  न्यायालय  में  कया  चर्चा  मने  भी  समाचार  पत्रों  में  ही  पढ़ा  मं  निचय  ही
 न्यायवादी  से  इस  मामले  के  तथ्य  मांगूंगा  तथा  सामान्य  प्रयोजन  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत
 करूंगा  ।

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  संशोधन  1974

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE  AMENDMENT  BILL,  1974

 विधेयक को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 न्याय
 और  कम्पनी  मामलों  के  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  e

 में  प्रस्ताव  करता

 सिविल  प्रक्रिया  1908  और  परिसीमा  1963  का  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  की  दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें  45

 सदस्य  इस  सभा  से  30,

 (1)  श्री  आर०  alo  बड़े

 (2)  श्री  टी०  बालपश्या
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 (3)  श्री  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट

 (4)  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 (5)  श्री  ए०  एम०  चेला सामी

 (6)  श्री  मूल  चन्द  डागा

 (7)  सरदार  मोहिन्द्र  सिह  गिल

 (8)  श्री  एच०  Alto  गोखले

 श्री  दिनेश  जोरदार (9)

 (10)  श्री  बी०  आर०  कायदे

 (11)  श्री  लीला घर  seat

 (12)  श्रीमती  टी ०  लक्ष्मी  कान्ता

 (13)  श्री  मधु  लिमये

 (14)  श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता

 (15)  श्री  flo  माया वन

 (16)  मोहम्मद  ताहिर

 (17)  श्री  सुरेन्द्र  महंती

 (  18)  श्री  नुरुल  हुडा

 (19)  श्री  डी०  क०  पड़ा

 (20)  को  प्रभु दास  पटेल

 (21)  श्री  कण  प्रधानी

 श्री  राजीव  सिह (22) ि

 (23)  श्री  एम०  सत्यनारायण

 (24)  श्रीमती  साबित्री  श्याम

 (25)  श्री  आर०  एन०  शर्मा

 (26)  ay  सत्येन्द्र  सिन्हा

 (27)  श्री  Zo  सोहन  लाल

 (28)  श्री  सिद्धरामेदवर  स्वामी

 (29)  श्री  आर०  जी०  तिवारी

 (30)  श्री  नीति राज  सिंह  चौधरी

 और  राज्य  सभा  से  15

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों

 की  समस्त  संख्या  का  एक-तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  पांचवीं  लोक  सभा  के  12  वें  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक

 प्रतिवेदन  देगी  ;

 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  और  रुपभेदों  के  साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  और .

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती हैं  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति

 में  सम्मिलित  हो  और  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  15

 सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित
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 अध्यक्ष  महोदय  :  yet  यह  है  कि

 1963  का  और सिविलਂ  प्रक्रिया  1908  और  परिसीमा

 संदोधनकरने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें

 45  सदस्य  इस  सबसे  30,  अर्थात्  :--

 (1)  श्री  आर०  वी ०  बड़े

 श्री  टी०  बालकृष्णय्या

 (3)  श्री  नरेन्द्र  सिह  निकट

 (4)  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 (5)  श्री  ए०  एम०  चेला सामी

 (6)  श्री  मूल  चन्द  डागा

 (7)  सरदार  मोहिन्द्र  शित  गिल

 श्री  एच०  आर०  गोखले (8)

 (9)  श्री  fever  जोरदार

 (10)  श्री  बी०  Alto  कायदे

 (11)  श्री  लीला घर  कट की

 (12)  श्रीमती  टी०  लक्ष्मीकान्तम्मा

 (13)  श्री  aa

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता (14)

 (15)  श्री  flo  माया वन

 (16)  श्री  मोहम्मद  ताहिर

 (17)  श्री  सुरेन्द्र  महंती

 (18)  श्री  नुरुल  डा

 (19)  श्री  ho  पड़ाਂ

 (20)  श्री  प्रभु दास  पटलਂ

 श्री  के०  प्रधानी (21)

 (22)  aft  राजदेव  सिंह

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव (23)

 (24)  श्रीमती  साबित्री  इमाम

 (25)  श्री  आर०  एन०  शर्मा

 (26)  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा

 (27)  श्री  टी०  सोहन  लाल

 (28)  श्री  सिद्ध रामेश्वर

 (29)  श्री  आर०  जी०  तिवारी

 (30)  नीति राज  fag  चौधरी

 और  राज्य  संभा  से  15

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  कीः

 समस्त  संख्या  का  एक-तिहाई  होगी  ;
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 कि  समिति  इस  सभा  को  पांचवीं  लोक  सभा  के  L4  सत्र  के  अन्तिम  दिन  an  प्रतिवेदन
 द  ?

 कि  अन्य  प्रकरणों  में  dada  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा
 कै

 प्रक्रिया  संबंधो  नियम  ऐ से
 परिवर्तनों  और  रुप भेदों  के  साथ  लग  जो  अध्यक्ष

 और
 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती है

 कि
 है ंकि  राज्य  सभा

 उक्त
 संयुक्त  समिति में

 लित  al  और  संयुक्त  समिति  में  zIsy  सभा  दवारा  fata  फि  जाने  वाले  15
 सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 दलन  ene

 faa  ]  974 GOlt
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 श्री  गतिरोध  गोमोंगों  संविधान  के  अनुच्छेद  275 (1  (1)  के  उपबंध  के  अनुसार
 यह  जिम्मेदारी  केन्द्र  की  हैं  कि  वह  एक  राज्य  के

 अनुसूचित
 क्षेत्रों  में  प्रशासन  स्तर  को  उस

 राज्य  के  अन्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  स्तर  के  समान  ऊंचा  उठाय  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई
 ठोस  कार्यवाही  नहीं  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 योजना  any  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  जनजातीय

 विकास  एजेंसियों  और  केन्द्रीय  समाज  योजनाओं  की  पांचवीं  योजना  के  दौरान  समेकित  कर  दिया

 जनजातीय  विकास  एजेंसी  को  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  कुछ  क्षेत्रों  में  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 जब  पांचवीं  योजन  में  नयी  समेकित  विकास  योजना  आरम्भ  को  जायेंगी  तो  कृषि  मंत्रालय  ढारा

 आरम्भ  की  गई  योजना  को  जनजातीय  विकास  एजेंसी  में  समिति  कर  दिया  जायगा  ।  और  इस

 परियोजना  के  लिय  समिति  विकास  आवंटन  से  धन  नियत  किया  जाना  चाहिये  ।

 जनजातीय  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  विशष  ध्यान  fear  जाना  चाहिये  ।  इन

 क्षेत्रों  के  विकास  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिय  एक  समिति  नियुक्त  को  जानी  चाहिये

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 we  हम  इस  _

 बजट
 की  पूरी  तरह  जांच  पड़ताल

 किये  बिना  ही  इसे  पारित  कर
 रहे  है al  इन  सब  बातों  की  पर्यवेक्षक  करने  हेतु  कारगर  समिति  की

 व्यवस्था  तरन्त  की  जानी  चाहिये  ।  आदा  है  fr
 अध्यक्ष  महोदय  और  अन्य  संबंधित  अधिकारी

 संसदीय  प्रणाली  के  संकट  की  ओर  अपना  ध्यान  देंगे  ।

 वित्त  विधेयक  आज  हमारे  चारों  ओर  व्याप्त  बिगड़ती  हुई  अर्थव्यवस्था  का  संकेत  लोगों

 के  कष्ट
 बढ़  रहे  sl

 गरीबी  हटाओਂ  अभियान
 के  इन

 दो  वर्षा  से  निर्धनता से  नीचे  स्तर  का  जीवन

 यापन  करने  वाले  लोगों की  संख्या  में  बहुत  वृद्धि  हुई  साथ  ही  स्पष्ट रुप  से  ad  हो  रहा

 आज  समानान्तर
 काले

 घन  की  अर्थव्यवस्था चल  रही है  और  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में  कोई  कारगर

 उपाय  नहीं  कर  सके  ह्

 124



 2  1974  वित्त  1974

 बड़े  बडे  पूंजीपति  सरकारी  नेताओं  और  शक्तिशाली  नौकरशाहों  से  सांठगांठ  कर
 रहे  है  ।

 सरकार  विमुद्रीकरण  तिजोरियों  को  a  अनियमित  और  स्पष्ट  रूप  से
 zl  रहे  व्यय

 को  रोकने  जन
 उपभोक्ताओं  वस्तुओं  का

 उत्पादन  बढ़ाने  और
 केवल  निर्यात

 के  लिये  एश्वर्य  सामग्री

 का  उत्पादन  करने  में  असमर्थ  है  या  एसा  करना  नहीं
 चाहत

 ।  बडे  बड़े  पूंजीपतियों  द्वारा  राजस्व

 की  की  बात  को  छोड़  सरकार  आयकर  की  बकाया  राशि  को  भी  वसल  नह नहीं  कर

 रही

 यह  सरकार  निर्दय  और  अविवेकी  म्नाफाखो रों  पर  निसार  कर  रही  है  यही  कारण  है  कि  आज

 व्याप्त  कठिन  परिस्थितियों  के  बावजूद  इन  कराधान  प्रस्तावों  में  वित्तमंत्री  ने  करों  को  कम  कर

 की  घोषणा  की

 मूल्यों  में  वृद्धि  के  बावजूद  उन्हों  ने  मूल  प्रस्तावों  से  भी  कुछ  अधिक  रियायतें  दी  1972-73

 में  राष्ट्रीय  आय  में  कमी  पिछले  12  वर्षों  में  बेरोजगारी  400  प्रतिशत  बढ़ी  है
 रेल

 हडताल
 के  संबंध  मे  सरकार  ने  सत्तावादी  सुख  अपनाया  है  ।  रेलवे  बोले  आज  भारत  में  सब  ठीक

 वाक्तिदाली  नौकरशाही  निकाय  इस  सरकार  को  अनुशासन  के  लिए  कहने  का

 अधिकार  है  ?

 अखिल  भारतीय  काग्रेस  समिति  ने  दिसम्बर  1969  में  मितव्ययिता  संकल्प  पारित  किया  at

 विनत  को  बिलाल  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 वित्त  मंत्री  को  यह  चेतावनी  दी  जानी  चाहिए  कि  विदशी  विशेषकर  अमरीकी स सहायता
 पर  frat

 रहने  का
 अथ

 है  दे
 देश  को  उपनिवेश  बनाना  ।  नया  पी०  एल०  480  समझौता

 अमरीकी  ब्लैक  मैल  के  आगे  समपंण  करना  ईरान  और  जापान  तथा  अमरीका  को
 खुदा

 रखने

 के  लिए  देवा  कच्चे  लोहे
 जसी  सम्पत्ति  से  भी  वंचित  होने  के  लिए  तैयार है  ।  हमें  ऐसी

 सम्पन्  को
 तेल  की  अधिकता  वाले  देशों  की  तरह  आर्थिक  सुदृढ़ता  और  राजनितिक  प्रभाव के  लिए

 उपयोग  में  लाना  चाहिये  ।

 देश  पर  वासन  बनाये  रखने  के  लिए  सरकार  के  पास  बल  प्रयोग  का  एक  हथियार  तरीक़

 सुरक्षा  अधिनियम ।  इसके  अलग  हजारो  व्यक्ति  जलों  में  पड़े  हू  ।

 aa  पहले  भी  सरकार  को  चेतावनी  दी  है  कि  चढ़ना  धीर-धीरे  होता  है  किन्तु  गिरना  एकदम
 से  होता  है  और  एक  बार  लोगों  की  नजरों  से  गिरने  पर  शक्ति  भी  हाथ  से  जाती  रहती

 सरकार  श्रमिकों  को  और  किफायत  करने  के  लिए  कहती  है  विनत  26  के  तारांकित  wea

 867  के  अनसार  केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालयों  के  681  अधिकारी  विदेशों  में  गये  और  इन  पर  73.0

 लाख  रुपये  खर्च  हुआ  एक  अधिकारी  तो  एक  वर्ष  में  17.  बार  विदेशी  गया

 सरकार  दक्षिणपंथी  खतरे  की  बात  करती  है  feet  केवल  बातें  करने  से  कुछ  नहीं  होता

 यह  आवश्यक  कि  भूमि  सुधारों  को  औद्योगिक  एकाधिकार  को  धीरे-धीरे

 समाप्त  राष्ट्रीय  आमदनी  को  उच्च  रायल्टी  और  मूल्य  प्रभारों  के
 स्प

 में  बाहर

 भेजने  से
 रोकने  के  लिए  इमानदारी  से

 कठोर
 कदम  उठाये  जानें  चाहिए  ।  अवध  सम्पत्ति

 पर  कब्जा  करके  और  अपराधियों  को  He  करके  काले  धन  को  खत्म  करने  के  तत्काल

 उपाय  किये  जाने  चाहिए  ।  विदेश  और  आंतरिक  नीतियों  में  परिवर्तन  करने से  सुरक्षा  और
 पुलिस

 पर

 होने  वाला  काफी  अधिक  व्यय  बंडी
 सीमा

 तक  कम  किया  जा  सकता  हैं  किन्तु  सरकार  नए सा  नही
 कर  रही  है  और  वित्त  विषयक  में  नये  करों  का  प्रस्ताव  रख  रही
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 श्री  एस०  आर०  दामानी  :  में  विधेयक
 का

 समझें  करता  gi  वित्त  मंत्री  ने  बजट
 में  पांचू  समिति  की  कुछ  महत्वपूर्ण

 सिफारिशों  सम्मिलित  की  हैं  ।  व्यक्तिगत  अय  की  सीमा
 बढ़ाई

 गई  हैं  विकास  छूट  को  एक  वर्ष  के  लिए  और  बढ़ाया  गया  है  किन्तु  7000  रु०  से  20000  रुपये

 तक  की  आय  वालें  व्यक्तियों  को  कोई  ara  नहीं  लगता  है  नजर  से  चूक  जाने  के  कारण

 यह  असमानता
 आई  चूंकि  इससे  प्रभावित  व्यक्ति

 वेतनभोगी
 और  छोटे  व्यापारी

 मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  की  पुनः  जांच  करके  इस  समूह  को  थोडी

 और  राहत  हो  जानी  चाहिए  ताकि  इससे  मूल्य  वृद्धि  का  प्रभाव  कम  हो  ।

 वां चूं  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  व्यक्तिगत  आय  में  छूट  की  सीमा  बढ़ाकर  7500  रु०

 तक  कर  दी  जानी  इस  सिफारिश  को  भी  स्वीकार  कर  लिया  जाना
 चाहिए

 ।  इससे  कुछ  करोड

 रुपयों  के  राजस्व  की
 हानि

 तो  होगी  किन्तु  इस  हानि  को  उच्चतर  समूह  वाले  करदाताओं  की

 णियों  की  बारीकी  से  जांच  करके  और  कर  की  बकाया  राशि  को  कम  करके  पूरा  किया  जा

 सकता

 अधिशेष  उनको  खत्म  करने  के  लिए  रिजवी  बैक ने  जमा  ब्याज  की  दर
 चौथाई  अथवा

 आधा
 प्रतिशत

 बढ़ाने  के  लिए  कहा  है  किन्तु  इससे  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  मेरा  अनुरोध

 है  कि  बक  सरकारी  प्रतिभूतियों  या  अन्य  जमा  खातों  से  होने  वाली  आय  पर  कर

 छूट  सीमा  3000  रुपये  से  बढ़ाकर  4000  रु०
 या  4500

 रु०  कर  दी  जानी  चाहिएं  ।  इससे  बैकों

 में  अधिक  राशि  जमा  की  जायेगी  और  उस  धन  को  सरकारी  प्रतिभूतियों  और  अत्यय  बचत

 नहीं  में  लगाया  जा  सकेगा

 यह  तथ्य  है  कि  देश
 एक

 अत्यंत  कठिन  समय  से  गुजर  रही  पिछले
 वह  मूल्यों  में  26

 श्रीमती  की  वृद्धि  हुई
 att  घाटे  की

 अधिक  व्यवस्था
 लगभग  1000  करोड  रुपये  हुई  सरकार  ने

 कुछ  उपाय  किये  है  किन्तु  इनसे  मूल्य  वृद्धि  नहीं  रोकी  जा  सकती  मुल्य  बृद्धि  अघिक  उत्पादन

 से  रोकी  जा  सकती  है  और  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हुई

 इस  संबंध  में  में
 यह  कहना  चाहता  कि  सरकार ने  देश  की  भलाई  के  लिए  जो

 कायें वाही
 की  है  उस  सबके  उलटे  परिणाम  निकले  कोयले  को

 राष्ट्रीयकरण
 किया  गया  ताकि  इसे

 ताप  इस्पात  satay  और  रेलों  कों  सुलभ  बनाया जा  सक  किन्तु  दुलेंभ  हो  गया है  |

 1972  में  उत्पादन  में  कमी  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  ars  थी  किन्तु  इस  ag  प्राकृतिक

 विपदाएं  नहीं  आई  फिर  भी  बिजली  की  कमो  के  कारण  उत्पादन  काफी  कम  रहा

 कर्मचारियों  को  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को  क्षति  नहीं  पहुंचाती  इसे  सहन  नहीं  किया  जा

 सकता  जब  तक  सरकार  as  नहीं  उत्पादन  में  afs  नहीं  हो  सकती  अब  न  तो

 मूल्यों  में  और  अधिक  वृद्धि  और  न  ही  उत्पादन  में  कमी  को  सहन  किया  जा  सकता

 विमुद्रीकरण  का  उल्लेख  किया  गया  मेरा  विचार  हैं  कि  विमुद्रीकरण  की  चर्चा  से  भी

 मूल्य  वृद्धि  होती  इससे
 अनिश्चय की  स्थिति  बन  जायेगी  और  उत्पादक  अपनी  वस्तुएं  अपने  पास

 रखेगा  और  उन्हे  बचेगा  नहीं  इससे  मूल्यों में  वृद्धि  होगी  ।  इस  संबंध में  सरकार  को  स्थिति  स्पष्ट

 करनी  चाहिए  |

 जहां  तक
 पिछडे  क्षेत्रों

 के  उद्योगीकरण  का  संबंध  निसंदेह  सरकार  चाहती  है  कि  वहां  उद्योग  स्थापित

 सरकार ने  अनेक  प्रोत्साहन  दिये  &  किन्तु  इन  पिछडे
 क्षेत्रों  में  कोई  आधारभूत  ढांचा

 नहीं  है  और  इसलिए  वहां  उद्योग  स्थापित  नहीं  सकते हैं  ।  इस  स्थिति

 में  पार बतन  लाया  जाना  चाहिए  |  जिन  छोटे  कस्बों  में  थोडा-बहुत  आधारभूत

 ढांचा  विद्यमान  वहां  उद्योगीकरण  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 डॉ  कर्णों सिह  वित्त  मंत्री  को  अपेक्षतया  अधिक  संतुलित  और  औचित्यपूर्ण बजट
 के  लिए  बधाई  दी  जानी  चाहिए  किन्तु  इस  से  गरीबी  नहीं  हटेगी

 देश  के  सामने  मुख्य  समस्या  आर्थिक  संकट  की  इसे  हल  करने  में  सरकार  और  विपक्ष

 दोनों  ही  असफल  नौकरशाही  और  श्रमिक
 तत्व  भी  असफल  west  इतना  होने पर  भी  हम

 अलग-अलग  दिशा  ओं  में  चल  रहे  ह  जबकि  होना  यह  चाहिए  था  कि  हम  एकजुट  होकर  बढ़ते

 हुई  महंगाई  के  बोझ  के  नीचे  दब  हुए  गरीब  लोगों  की  समस्याओं  और  विपत्तियों  का  हल  ढूंढते  ।

 मे  यह  जानता हूं  कि  महंगाई  सार  विश्व  में  बढ़ी  है
 किन्तु  सरकार  उसे  दूर

 करने  के  स्थान  पर

 सत्ता  में  बने  रहने  के  लिए  अधिक  प्रयत्नशील  है  ।

 1971  और  1972  में  लोगों  ने  जिस  प्रकार  से  कांग्रेस  को  विशाल  बहुमत  दिया  उससे
 सरकार  चाहती  तो  खाद्यान्न  में  आत्मनिर्भरता

 ला
 सकती  थी  और  अधिक  रोजगार  दे  सकती  थी  किन्तु

 इस  अवसर  का  बिलाल  लाभ  नहीं  उठाया  गया

 इस  देश  की  जनसंख्या  50,000  प्रतिदिन  की  दर  से  बढ़ती  जा  रही  है  जिससे  हमारी  सम्पूर्ण
 आयोजना  असफल  हो  रही  जनसंख्या  इस  भीषण  विस्फोट  को  रोकने  के  लिये  परिवार  नियोजन पर
 बल  दिया  जाना  चाहिये  जिसपर  अब  तक  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया

 आज  केवल  राजनीति  में  ही  भ्रष्टाचार  नहीं  अपितु  प्रशासन  नौकरशाही  में  यहाँ  तक  कि
 सम्पूर्ण  राष्ट्र  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त

 हमे  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  संघ  करना  चाहिये  फिर  चाहे वह  कितना  ही  क्यों  न

 जहाँ  तक  चुनाओं  में  काले  घन  का  प्रयोग  जाने  की  बात  मैंने  तो  नहीं  सुना
 अवद्य  है  बड़-बड़े  व्यापारिक  से  चुनाव  के  लिये  काला  घन  ऐंठने  के  लिये  हर  सम्भव
 उपाय  किये  गये  है  ।  उन्हे  धन  न  देने  पर  लाइसेंसों  से  वंचित  रहे  जाने  की  चेतावनी  तक  दी  गयी  है  ।  अतः

 कांग्रेस  तथा  विपक्ष  दोनों  को  ही  चाहिये  कि  राजनीति  चुनाओं  में  काले  धन  का  उपयोग
 न  करें  ।  हमारी  महान  भारतीय  संस्कृति  का  स्वरुप  भी  बडी  तेजी  से  बदल  रहा  हमार  नैतिकता
 के  मानदण्ड  तेजी  से  बदल  रह  ह्  हम  परिश्रमी  देशों  की  उस  संस्कृति  की  और  झुकते  जा  रहे  है
 जिस  में  बड़ी  मछली  छोटी  को  खा  जाती  इस  स्थिति  में  गरीब  को  सहायता  की  जरुरत  zt
 सरकार  को  इस  संबंध  में  scar  नहीं  बरतनी  चाहिय े।

 सरकार  की  लाइसेंस  ब _ दन  तथा  कर  लगाने  की  नीति  ने  साधारण  व्यक्ति  का  जीवन  दुभर  बना

 दिया  है  ।

 अंधाधुंध  राष्ट्रीयकरण  करते  जाने  से  समस्या  का  कोई  हल  सम्भव  नहीं  जीव  बीमा  निगम
 का  राष्ट्रीयकरण  इस  का  उदाहरण  है गेहूं  के  थोक  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  लेना  भी  सरकार
 के  लिये  हितकर  सिद्ध  नहीं  हुआ  इन  सब  कार्यों  से  देश  पिछड़ा

 पिछले  दो  वर्षों  में  असाधारण  रुप  से  अर्थात्  42  मूल्यवृद्धि  हुई  मुद्रास्फीति  से
 सबसे  अधिक  हानि  नियोजित  विकास  को  हुई  पांचवीं  योजना  तो  इस  कारण  आरम्भ  भी  नहीं
 हो  पा  रही  1971  में  गरीबी  हटा ओके के

 नारे
 के

 बाद  से
 हम  राष्ट्रीय  विकास  की  दृष्टि  से  बहुत

 बिछड़े  गय  मूँदो  वर्षों  में  ही  लगभग  दुगने  मूल्य  हो  जाने  के  कारण  हमारी  आर्थिक  विकास  की
 दर  जो  पहल  ही  4.5  प्रतिशत  aa  रह  गयी  हैं  ।  बेरोजगारों की  संख्या  बड़ी  तेजी  से

 बढ़ी  हैं  तथा  प्रति  व्यक्ति  आय  भी  कम  होकर  1972  में  केवल  333  रह  गयी
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 देश  की  निरन्तर  विकासशील  अर्थव्यवस्था
 तथा  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  के  अनुरुप  ही  विद्युत

 उत्पादन  फिया  जाना  इस  संबंध  में  अभीतक  अत्यन्त  गड़बड़  की  स्थिति  करोडों  रुपये
 व्यय  करके  45  लाख  किलोवाट  तलो  बनाने  की  क्षमता  वाले  जो  संयंत्र  आयात  किये  गये  थे  वे
 विभिन्न  स्थानों  पर  पड़े  जंग  खा  रहे  इस  समय  हमारे  पास  1025  लाख  कि०  वाद  बिलो
 उत्पादन  की  क्षमता  हैं  परन्तु  बिलो  का  संचार  बना  हुआ  है  जबकि  हमार  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  वेवल
 110  लाखे  कफ्रिलोवार  बिजली  की  आवश्यकता  प्रबंध व्यवस्था  में  सधा कि  र  करके  यह  संकट  दूर

 किया  जा
 सकता  परन्तु  इस  का  सिंधी  अभाव

 खाद्य  समस्य  के  संबंध  में  प्रधान  मंत्री  तथा  खाद्य  मंत्री  द्वारा  विभिन्न  आश्वासन  दिये

 इस  संबंध  में  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  आंकड़े  भ्रामक

 युवा  विद्रोह  की  बात  भी  यहीं  है  ।  सरकार  उनके  लिये  समुचित  व्यवस्था  करने  में  असफल

 रही  हैं  ।  देश  समय  ज्वालामुखी  के  मुहू  पर  बैठा  है  ।  इस  समय  विपक्ष  को  एक  होकर
 सरकार  का  fancy  प्रस्तुत  करना  चाहिए  क्योंकि  सरकार  देश  का  प्रबन्ध  ठीक  प्रकार  नहीं  चला

 पा  रही  है  ।  मैंने  कहा  था  कि  देश में  राष्ट्रीय  सरकार  होनी  चाहि  ये  ।  मात्र  यह  कह  देने
 से  कोई  समस्या  हल  नहीं  होती  कि  विरोधी  ea  गड़बड़ी  करते  हैं  ।  आवश्यकता  लोगों  की

 सामुहिक  इच्छा  को  है  ।  हम  सभी  wire  तथा  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  को  सिलकर  कार्य

 करना  ae  कार्य  और  इस  प्रकार  की  एकता  सरकार  से  ही  संभव  है  ।  संगठित

 रहकर  कार्य  करने  से  देश  की  स्थिति  सुधर  सकती  है  ।

 पेट्रोल  के  नृत्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।  हमारे  देश  में  गतिमान  यातायात  के  बिना

 5  यौगिक  विकास  नहीं  हो  सकता  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  एकल  प्रीमियम  वार्षिकी  पर  धन  कर  की  छूत  दी  गयी  थी  परन्तु

 अब  उसे  ava  ले  गया  एसा  एकपक्षीय  fia  उचित  नहीं  है  ।  अतः  बीमा  अधिनियम

 में  समूचित  संशोधन  fear  जाना  चाहिये  जिससे  संबंधित  व्यक्ति  को  कोई  हानि  न  उठानी  पढ़ें  ।

 सरकार  को  अपने  किय  हुये  वायदों  सें  हटना  नहीं  चाहिये  क्योंकि  इससे  सरकार  पर  से  लोगों

 at  विश्वास  ge  और  फिर  वायदे  तोड़-तोड़  कर  एक  राष्ट्र  का  निर्माण  नहीं

 किया  जों  सकता  ।

 कुछ  बात  मैं  अपने  चनांवक्षेत्र  कें  संबंध  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  गंगा  नहर  के  संबंध  में

 प्त  t  लेना एक  समझौता  हुआ  थ  अनुसार  पंजाब  को  फिरोजपुर  a  आग  उसमें  a  पानी  न

 चाहिये  था  परन्तु  हाल  ही  में  इस  में  से  पानी  लेना  शुरू  कर  दिया  गया  इस  पर  रोक

 लगायी  जानी  चाहिये  ।

 oy
 दूसरी  बात  यह  कि  राजस्थान  नहर  परियोजना  का  काय  भी  सन्तोषजनक  ga  से  नहीं  चल

 रहा  है  ।  इस  विशाल  परियोजना  के  कायें  को  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना

 चाहिये  ।  उद्वहन  जल मागं  का  कार्य  जून  1972  तक  पूरा  हो  जाने  की

 कही  गयी  थी  परन्तु  यह  अभी  चक  पूरा  नहीं  हुआ  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  क्षेत्र  के  लोग  पिछले  20  वर्ष  से  बीकानेर  विश्वविद्यालय  बनाने  की  माँग

 कर  रहे  हूँ  ।  योजना  तथा  नियतन  के  बावजूद  यह  कार्यो  अभी  नहीं  किया  गया  है  ।

 चित्त  मंत्री  को  अंब  इस  विश्वविद्यालय  स्थापना  के  लिये  समुचित  धन  दे  देना  चाहिये  ।

 विद्युत  संकट  के  ऐसे  समय  में  यह  बहुत  आवश्यक  हो  गया  है  कि  राजस्थान  में  भी  एक

 ताप चि युत  केन्द्र  स्थापित  किया  जाये  सरकार  पिलाना  में  एक  तापबिजली  घर  स्थापित  करने

 के  संबंध में  बिचार  करे  जिससे  बिजली  के  अभाव  की  समस्या  हल  की  जा  सके  |
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 श्री  पी०  के०  घोष  :  कर  की  अधिकतम  दर  97  प्रतिशत  से  घटाकर  75  प्रतिशत

 कर  देना  वित्त  मंत्री  का  एक  यथा यं पूरक  तथा  साहसिक  कदम  है  ।  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि

 कराधान  की  न्यूनतम  सीमा  केवल  6000  रुपए  की  गयी है है  ।  इसे  बढ़ाकर  10,000  रुपए  कर
 क

 दिया  जान  ्  चाहिये  क्योंकि  आज  अनिवार्य  वस्तुओं  के  अत्यधिक  बढ़े  हुए  मूल्यों  को  हुये

 800  रुपए  मासिक  कमाने  वाला व्यक्ति  गरीब  ही  है  उस  पर  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 साथ  ही  यदि  करों  की  ठोक  ढंग  से  वसूली  की  जाय  तो  सरकार  के  राजस्व  में
 कमो  नहीं  होगी  ।

 कराधान  की  न्यूनतम  सीमा  10,000  कर  देने  से  आयकर
 अधिकारियों

 के  पास  बड़  मामलों  पर

 ध्यान  देने  के  लिये  अधिक  समय  होगा क क्योंकि  उच्च  आयेगा  के  मामलों  में  ही  कर  अपवंचन

 अधिक  होता  है  ।  बड़े  far  पर  कर-अपवंचन  होने  से  अमीर  व्यक्तियों  के  पास  बड़ी  माता  में

 काला  धन  इकट्ठा  हो  रहा  है  ।  धनी  और  अधिक धनी  होतें  जा  रहे हैं  ।

 असाधरण  मूल्य  वृद्धि  का  प्रमुख  कारण  भी  काला  धन  ही  है  ।  यह  काला  धन

 शहरी
 सम्पत्ति  था  कृषि  में  नहीं  लगाया  जा  सकता  aa:  इन  लोगों  के  पास  किसी  भी

 वस्तुओं  अपने  गोदामों  को  भर  लेने  के  अलावा  और  कोई  चारा  नहीं  रह  जाता  ।  फलत  हर  वस्तु
 पिछले  वर्ष  असाधारण  मूल्य  वृद्धि  होनें  का  कारण का  हर  समय  टीम  अभाव  बना  रहता  है  ।

 भी  यहीं है  |

 मूल्यों  में  असाधारण  वृद्धि  उत्पादन  घटने  के  कारण
 नहीं

 बल्कि  जमाखोरी  के  कारण  हुई

 है  ।  जमाखोरी  के  कारण  वस्तुएं  बाजार  से  गायब  हो  जाती  हैँ  और  फलस्वरूप  मूल्यों  में  वृद्धि

 हो  जाती  है  जिससे  काले  धन  वालों  के  पास  वस्तुयें  जमा  करने  के  लिये  तथा
 वस्तुओं

 को  महंगी  दर  पर  निकालने  के  लिये  और  अधिक  धन  आ  जाता  हैं  इस  प्रकार  निश्चित  आय  बर्ग

 बालों  का  ईमानदारी  से  कमाया  धन  मूल्य  की  दृष्टि  से  निरन्तर  कम  होता  at  रहा  है  तथा

 व्यापारियों के  हाथ  में  पहुंच  कर  काला  बनता  जा  रहा है  ।

 बक  जमा  में  भी  असाधारण  रूप  से  गिरावट  आयी  हैं  |  इसका  कारण  यह  है  कि  निश्चित

 आय  वर्ग  अपनी  कमाई  को  बैंकों  में  इसलिये  जमा  नहीं  करता  कि  उनकी  वास्तविक  ara  निरंतर

 aay  जा  गद्दी  है

 काले  धन  का  पता  लगाने  तथा  उस  पर  रोक  लगाने  के  लिये  तत्काल  उपाय  किये  जानें

 चाहियें  ।  अन्यथा  देश  की  संपूर्ण  अथ  व्यवस्था  लड़खड़ा  जायेगी  |  कहा  गया  है  कि  विमुद्रीकरण
 कर  के  काले  धन  का  पता

 लगाया
 जा  सकता  हैं  किन्तु  यह  सम्भव  नहीं  है

 क्योंकि  संबंधित  व्यक्ति

 काले  धन  का  सोना  खरीद  लेंगे
 या

 मकान  के  रूप  में  सम्पत्ति  बना  लेंगे  ।  इस  का  एक  मात्र

 क्रि एक  व्यक्ति के  लिये  अपने  फा  अधिक  से
 अधिक

 5  लाख  रुपए  मूल्य  की हल  त  यही  है

 संपत्ति  रखने  का  नियम  बनया  जाना  चाहिये  ।  यदि  हमने  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिये  सम्पत्ति

 की  ataian  सीमा  5  लाख  रुपए  निर्धारित  कर  दी  तो
 हे

 काला  धन  नहीं  स्
 सकता  |  | a

 इस  अधिकतम  सीमा  के  अन्दर  व्यक्ति  की  सभी  प्रकार  की  आस्तियां  सम्मिलित  हैं  ।  सभी

 आस्तियों  का  निर्धारण  अलग-अलग  न  हो  कर  एक  साथ  किया  जाना  चहिये  ।

 रांची  की  निरन्तर  उपेक्षा  की  जा  रही  हैं  ।  यहाँ  की  जनसंख्या  4  लाख  से  अर्धिक  हैं  ।

 इसका  ग्रेड  बढ़ा  कर  इसे  खਂ  श्रेणी  का  नगर  नहीं  बनाया  जा  रहा  है  ।  इतना  प्रसिद्ध  स्थान

 तथा  औद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  होने  पर  भी  इसकी  यह  स्थिति  हैं  |

 यह दुर्भाग्यपूर्ण  बात  हैं  कि  रांची  की  निरन्तर  उपेक्षा  की
 जा  रही है

 |  यह  दिखाने के  लिये  कि  रांची

 की  जनसंख्या  4  लाख से  अधिक  नहीं  एच०  ई०  सी०  क्षेत्र  तथा  रांची  नगरपालिका  क्षेत्र  को  पृथक
 कर  दिया

 है  ।  मैं  अनुरोध हूं  कि  वित्त  मंत्री
 महोदय

 इस
 मामले  की

 जांच
 तथा  अविलम्ब

 रांची  शहर  का  ग्रह  बढ़ाया  जाय े।
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 श्री  एच ०  एम०  पटेल  :  चित्त  मंत्री  महोदय ने  अपने  बजट  भाषण  में  ag  1974
 को  निराशाजनक  बताया  है  ।  वर्ष  1973  भी  संकटों  का  वर्ष  रहा है  ।  बजट  सम्बन्धी  कुछ
 प्रश्नों  का

 उत्तर
 देते  समय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कि  एतिहासिक  परिप्रेक्ष्य  को  हर ay  में

 रखकर  इस  उत्तेजक  स्थिति  पर  विचार  किया
 जाना  चाहिये  और  यहं  सब  कुछ  अप रिहा यं

 यद्यपि राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कारणो  से
 हुआ  हैं

 ।  मेँ
 इस  बत

 से  '  पूरीਂ  ae  असहमत  हूं  ।-

 हो  सकता  है  कि  aa  आंशिक  रूप  मं  फिर  भी  अपशिष्टों  है  सरका  इस  स्थिती  से

 बच  सकती थी  ।  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि
 बजट

 भाषण  के  दो
 महीनों

 के  पश्चात  जब

 वित्त  विधेयक  पेश  किया  गया  तो  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  कि

 स्थिति  और  भी  बिगड़  गई  है  ।  सभी  आवश्यक  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई है
 fate गीत  विच्छेद  माल  at  साथ  ही  निर्मित  वस्तुओं  के  मुल्यों ८  में  भी  उतना  ही  वृद्धि  हुई  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  का  भी  उल्लेख  नहीं  किया  कि  सरकार  इस  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिए  बजट  प्रस्तावों  के  अतिरिक्त  क्या  उपाय  कर  रही  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  वित्त  मंत्रालय

 ही  एक  cat  मंत्रालय  हैं  की  देश  की  अर्थंव्यवस्था  तथा  प्रशासन  पर  नियंत्रण  रखता  है  ।

 यह  समझना  कठिन  है  कि  यह  शक्ति  प्राप्त  होने  पर  भी  मंत्रालय  स्थिति  पर  निमंत्रण  क्यों  नहीं
 रखता  है  ।  al  सरकार  इस  बात  को  महसूस  करती  है  कि  विलम्ब  के  लिए  देश  को  जों  हानि
 उठानी  पडती  है  उसकी  समस्त  जिम्मेदारी  प्रशासनिक  तंत्र  पर  ही  है  ?  यदि  इन  विलयनों

 सकती  थी  भिलाई  और  बोर  संयंत्रों को  रोका  जा  सकता  तो  अरबों  रुपए  की  बचत  हो  स

 के  विस्तार  कार्यक्रमों  को  पूरा  करले  में  हुए  विलम्ब  कर  उल्लेख  किया  गया  था  |  इनमें  दो

 वर्ष  तक  का  विलम्ब  हुआ  है  ।  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  हुए  दो  वर्षों  के  fata  में

 पूंजी  ब्याज '  प्रभार
 तथा

 उत्पादन  में  इन  परियोजनाओं  पर  आधारित  अन्य  परियोजनाओं  में

 होने  वाली
 हानि  निहित  एसे  विलयनों

 की  जांचे  करने  के  संबंध  में  चित्त  मंत्रालय  ने  क्यों

 कदम  उठाये  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  भविष्य  में
 ऐसे

 विलम्ब नਂ  हों  aa

 एसे बिलों  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  क्या  उपाय  किए  गए हैं

 मेरे  विचार  से  सम्बन्धि  मंत्रालयों  के
 अधिकारियों

 की उ  के  कारण  ही  इस  रूप  में

 देश  को  बहुत  बड़ी  हानि  हो  रही  है  ।
 आजकल

 कई  परियोजनाओं  में  विदेशी
 सहयोगियों

 तथा
 a.

 विदेशी  पूर्तिकर्ता ओं
 के  साथ  oe  किये  जाते  Q  जिन  में

 ऐसे
 खंड  होते है  कि  प्र/रम्मिक

 कार्यों  के  पूरा  होते  ही  संविदाकारी  फर्म  को  सूचित  किया  जाये  कि  निश्चित  तारीख  तक  वहू

 अपना  कार्य  आरंभ  सकती  है  तो  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  कुछ  में  ag  खण्ड

 भी  दिया  रहता  है  कि  कुछ  छूट  मिलेंगी  किन्तु  कई
 मामलों  में  निर्धारित  तारीखों  की

 की  जाती  इसका  कोई  कारण  नहीं  दिखाई  देता  कि  प्रारंभिक  कार्य  उन  निश्चित  तारीखों

 के  भीतर  क्यों  पुरा  नहीं  किया  जा  सकता

 में  अधिकारियों  की  ओर  से  उदासीनता
 बरतने

 के  कुछ  उदाहरण  दना  चाहता  हुं  ।

 लन  समिति ने  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  करते  समय  अपने  58

 कुछ  विशेष
 पहलुओं

 की  जांच  करने वें  प्रतिवेदन  (1973-74)
 में  कहा है  कि  1968  में

 के  लिए  एक  महत्त्वपूर्ण  नियुक्त
 की  गई  इस  समिति ने  1969  में  अपना  प्रतिवेदन

 दस  किया  fee

 उार  हे  की

 मह  wet 1 aT

 भी

 Facarf afirf

 को  कती  सर

 किया
 गया

 है  जिसमें है  और  न  ही  अस्वीकार  किया  गया  प्राक्कलन  समिति  का  एक  अन्य
 प्रतिवेदन भी

 समिति ने  सरकार  का  ध्यान  आक्षित  किया  सच  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  ara  के

 पुनर्गठन तथा  कुछ  अन्य
 बातों  पर  विचार  करने  के  लिए  195!  में

 एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 समिति  की  कुछ  गौण  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जबकी  23  वर्ष  बाद  भी  प्रमुख

 सिफारिशें  अभी  विचाराधीन  है  ।

 में  कुछ  बातों  at
 और  भी  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ ।

 यदि  वित्त

 मंत्रालय  इस  ओर  ध्यान  दें दें  तो  बहुत  अधिक  राशि  बचाई  जा  सकती  है  |  में  नहीं  जानता

 130



 12  1896  वित्त  1974

 कि  an  वित्त  मंत्रालय  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदनों  का  भी  अध्ययन  करता  2)  यदि  qe
 एसा  करता  है  तो  इससे  प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष  करों  के  केन्द्रीय  as  की  कुशलता  बयान

 उन्हें  सहायता  मिलती  यदि  वित्त  मंत्रालय  कम  से  कम  उन  प्रतिवेदनों  पर  जिनमें
 धान  नियमों  के  प्रशासन  में  व्याप्त  कमियों  का  उल्लेख  किया  गया  ध्यान  दे  तो  वित्तीय  नियमों
 तथा  विनियमों  में  व्याप्त  को  दूर  किया  जा  सकता  है  और  देश  म  करोडों  रुपयों
 की  बचत  हो  सकती  इससे  नए  कर  लगाने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  पडेंगी ।

 थके थके शी  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  में  सरकार  को  यह  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  :  उद्देश्यों  को  लेकर  तीब्र  गति  से  बढती  अर्थव्यवस्थाਂ  का  अभिप्राय  यह  है
 कि  जो  शक्तियां  समाजवादी  उद्देश्यों  के  विरुद्ध  है  उनके  साथ  कोई  समझौता  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  इसका  आशय  यह  है  कि  सरकार  को  स्थिति  का  सामना  करने  के

 लिए  तेजी  के  साथ  व्यवस्था  चाहिए  ताकि  यह  भ्रांति  उत्पन्न  हो  कि  सरकार  उन

 शक्तियों  की  धमकियों  के  आगे  झुक  रही  है  जो  समाजवादी  उद्देश्यों  के  विरुद्ध

 में  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ  करनाਂ  और  राष्ट्रीय  मजूरी  योजना
 की  ठोस  नीतिਂ  आदि  शब्दों  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  दोनों  मोर्चों  पर  सरकार  राष्ट्र  के

 सामने  ऐसी  कोई  सुस्पष्ट  तथा  उत्साहवर्धक  तस्वीर  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकी  जिससे  कि  उन

 लोगों  जो  वास्तव  में  समाजवादी  उद्देश्यो ंमें  आस्था  रखते  यह  भावना  उत्पन्न  हो  कि  हम  इसके

 लिए  संघ  कर  रहे  हैं  और  हमारी  विजय  निश्चित  मूझे  सरकार  की  ईमानदारी  पर  संदेह

 नहीं  है  और  न  ही  मैं  एसा  अनुभव  करता  हूं  कि  सरकार  अपने  वायदों  से  पीछे  हंट  रही
 में  कवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  ana  देश  जिस  स्थिति  का  सामना  कर  रहा
 उसमें  कोई  यह  नहीं  कह  सकता  कि  छः  महीने  पश्चात  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  का  क्या

 स्वरुप  होगा  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  को  किस  स्थिति  से  गुजरना  पढ़ेगा  ।

 ् में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उसने  लोगों  से  जो  वायदे  किए  वे  पूर ेन
 किए  जायें  अपितु  उनके  क्रियान्वयन  के  बारे  में  प्रशासनिक  व्यवस्था  की  रूप  रेखा  भी  तैयार

 की  जाये  ।

 अब  मैं  वित्त  विधेयक  में  किये  गए  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता हूं
 सरकार  ने  उन  मामलों  में  एक  वर्ष  तथा  दो  वर्ष  की  और  छूट  देने  का  एक  अच्छा  निर्णय

 लिया  जहां  आयल  फर्नेंस  बायलरों  को  कोयला  फर्नेंस  बायलरों  में  बदला  जाना  यदि

 हम  उत्पादन  बढ़ायें  तो  भी  वर्तमान  आर्थिक  संकट  हल  नहीं  होगा  ।  हमें  सभी  वस्तुओं  क

 वितरण  के  लिए  एक  समुचित  तथा  वैज्ञानिक  प्रणाली  तैयार  करनी  चाहिए

 सदन  तथा  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोयल  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के

 बावजूद  रेलਂ  मंत्रालय  तथा  कोयल  खानों  के  बीच  वैज्ञानिक  समन्वय  न  होने  के  कारण  कोयला

 खानों  के  समीप  कोयला  बड़ी  मात्रा  में  एकत्र  हो  रहा  है  ।  लोगों  के  अपने  उपयोग  के  लिये

 कोयला  नहीं  मिल  रहे  है  ।  यदि  देवा  की  वर्तमान  समस्याओं  पर  सही  दृष्टि  से  विचार  किया

 जाये  तो  इन  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सकता  है  ।

 पैट्रोलियम  उत्पादों  के  संबंध  में  भी  हम  संकट  का  सामना  कर  र  हैँ  ।  सरकार  को  यह

 पुनिश्चिचत  करने  के  लिये  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहियें  कि  पेट्रोलियम  _
 उत्पादों  का  प्रयोग  केवल

 उत्पादन  प्रयोजननों  के  लिये  ही  किया  जाय  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  संकट  की

 इस  घड़ी  में  इंधन  विशेषकर  पेट्रोलियम  की  खपत  निरंतर  बढ़  रही  है  ।  प्रतिदिन

 हजारों  मोटरगाड़ियों ,  कारों  तथा  ट्रकों  क़ो  नये  लाइसेंस  दिये जा  रहे  हू  ।  क्या  सरकार  एम्बेसडर
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 प्रियरंजन  दास  मुंशी ]

 तथा  मियार  कारों  की  संप्लाई  कम  करने  के  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  ?
 एसा

 करने  से  कोई  हानि  नहीं  होगी  अपील  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  ara  में  कमी  करने  में  सहायता
 मिलेगी  तथा  देश  को  अर्थव्यवस्था  ठीक  होगी

 में  एक  अन्य
 महत्वपूर्ण  पहलू  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  जो  कि  वतन  वृद्धि  तथा  अन्य

 बालों के  बार  में  है  ।  में  इस  बात  को  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वतन  वृद्धि  करने

 से  समस्या
 का  समाधान  नहीं  होगा  ।  मे

 इस
 बात  से  समहत  हूँ  कि  मूल्य  बुद्ध  को  ध्यान  में

 रात  हुए  संगठित  कार्मिक  संघों  नें  अधिक  वेतन  की  मांग  की  किन्तु  जब
 सरकार

 इस  बात

 पर  विचार  किए  बिना  फि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  कैसे  कम  किया  उनकी  ATT

 स्वीकार  करती  है  तो  इससे
 अन्ततोगत्वा  मुद्रास्फीति  को  प्रोत्साहन  मिलता  है  जिससे

 यश
 विनाश

 की  ओर  जाता है  ।  सरकार  को  वेतन  सीमा
 निर्धारित

 करनी  चाहिये  तथा  राष्ट्रीय  वतन

 निती निर्धारित  करनी  चाहिए  जिससे  कम  से  कम  आने  वाले  वर्षों  में  आर्थिक  स्थिति  स्थिर  हो  सकेगा

 जब  संगठित  कार्मिक  लोगों  की  मोर  से  वतन  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई  मांग  आय  तो  सर्कार
 को  उसके  सभी  पहल ओं  पर  बिचार  करना  चहिये  तथा  समस्या  के  प्रति  बटालिक  दृष्टिकोण

 नाना  चाहिए  |

 लगभग  दो  महीने  पहले  बिद्वविद्यालयਂ  तथा  कालेज  के  शिक्षकों  ने  वतन  बढ़ाने  की  मांग  की

 थी  और  उनकी  मांग  स्वीकार  की  गई  थी  यदि  शिक्षकों  को  अधिक  वेतन  मिलता  है  तो  इस  में

 किसी  को  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  छात्रों  के  सम्बंधों  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  हाल  ही
 में  जब  मेंने  एक  सकल ५  का  दौरा  किया  तो  एक  भयानक  नेਂ  मुझ  बताया  कि  खाना  a  मिलने

 के  कारण  गांव  से  आने  वालों  छात्रों  की  संख्या  में  30
 प्रतिशत

 तक  कभी  हो  गई  हैं  ।  छात्र

 कक्षाओं  में  एक  सप्ताह  में  केवल  दो  या  dia  दिन  आत  हे  जबकि  उन्हें  भोजन  मिलਂ  जाता  है  ।

 छात्रों  और  उनकी  समस्याओं  पर  हवनीय  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना  चाहियें  |
 छात्रों

 को

 नियमित  रूप  से  भोजन  न  मिलने  के  कारण  लंगर ग  70  प्रतिश्त  छात्रावास  बंद  हो  गए  हूँ  ।

 छात्रों  के  लिये  कम  मुल्य  पर  भोजन  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 इस  देश  के  छात्रों  को  सस्ते  मूल्य  की  पाठ्यपुस्तक  देने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  नीति  नहीं
 बनाई  दूसरी  ओर

 सरकार  सारे  देश  में  अत्यघिक  संख्या में  उत्तेजक  तथा  अश्लील  साहित्य

 यदि  संकट  की  स्थिति  में  समस्याओं  पर  गंभीरता  से प्रकाशित  करने  की  अनुमति  दे  रही  है  ।

 विचार  नहीं  किया  जाता  तो  सरकार  की  जो  भो  नीति  हो  उ उससे  स्थिति  नहीं  बदलेंगी  |

 मेरा  ae  अनुरोध  है  वि  जब  सरकार  किसी  संगठित  के  वेतन  में  वृद्धि  करना

 चाहती  है  तो
 उसे

 गेर संगठित  शक्ति  को  समस्याओं  पर  भो  विचार  करना  चाहिये  ।  कृषि  श्रमिक

 गर  संगठित  हैं  ।  सरकार  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं
 सोच  रहो  हैं  ।  सरकार  केवल  संगठित

 में  सरकार  को वर्ग  की  ओर  हो  ध्यान  शती  हैं  तथा  उनकी  धमकियों  के  सामने  झुक  जातों  है  |

 चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  है  जब  कि  सरकार  को  इसके  परिणामों  पर

 विचार  करना  होगा  ।

 सरकार  ने  बजट  प्रस्तावों  में
 कहा

 था  कि  an  निर्यात  व्यापार  बढ़ाना  काफी  तथा

 अन्य  महत्वपूर्ण  वस्तुएं  निर्यात  की
 मद  हूँ  ।  यदि  माप

 इन
 उद्योगों  के  स्वरूप  को  देखें  तो  आपको

 पता  चलेगा  कि
 इन

 उद्योगों  को  वे  लोग  चला  रहे  हू  जिन्होंने  अपनी
 बातों

 से  यह  प्रमाणित

 सरकार  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई कर  दिया  है  कि  वे  समाजवादी  उद्देश्यों  के  विरुद्ध  हूँ  ।

 नदीं  कर  रही  है  ।  ]|

 प्रो०  मधु  दंडवते  2  सभा  में  बजट  पद  करत  हुए  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 किसी  मी  केन्द्रीय  बजट  का  मुख्य  लक्ष्य  तीब्र  आर्थिक  अधिकाधिक  सामाजिक
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 2  1974  वित्त  1974
 का

 न्यय  तथा
 आत्म नि में

 रता  को  आवश्यकताओं  के  बीच  उचित
 सामंजस्य

 स्थापित  करना

 होता  है  ,  ्य  में  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  ने  जो  बजट  प्रस्ताव  रखे  उनसे  यह  सब  नहीं

 होने  वाला  ।

 विभिन्न  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  घाट  की  अर्थव्यवस्था  अपक्ष  से  अघिक  हो  गई  है  ।
 पहली योजना  में  यह  333  करोड़  रुपए  की  थी ।  दूसरी  योजना  में  यह  854  करोड़  रु०  की  रही  |

 तीसरी  योजना  में  1133  करोड़  रु०  की  थी  और  चौथी  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  यह
 2000  करोड़  रु०  की  हैं  ।  इस  तरह  हम  अनुमान  लगा  सकते  ह  कि  आगामी  aq  में  यह

 5  करोड़  रुपए  को  होगी  इससे  अधिक  भी  हो  सकती  है  ।

 अधिक  घाट  की  अर्थंव्यवस्था  का  तात्पर्य  है  अधिक
 मुद्रास्फीति

 जिससे  मूल्य  वृद्धि  होगी  और

 सभो  के  जोवन  स्तर  में  गिरावट  आयगी  ।  वित्त  मंत्रो  यह  कहते  हूं  कि  aa  विश्वव्यापी  बात

 Z| rg यह  गलत  है  क्योंकि  मूल्य  वृद्धि  के  साथ-साथ  fea  में  मजदूरी  में  भो  वृद्धि  हुई  है  पर

 हमारे  देग  में  मूल्य  वृद्धि  के  साथ  मजदूरी  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 बजट  से  मुद्रास्फीति  बढ़ी  हैं  और  इससे  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  स्थायित्व  और  सामाजिक

 न्याय  के  आदश  समाप्त  होते  जा  रहे  हूँ  ।  बजट  में  उद्योग  पत्तियों  बड़े  बड़  उद्योग  हों
 के  हित  में  पक्षपात  फिया  गया  है  ।  ये  लोग  शासक  दल  के  संरक्षक  हूँ  ।  निगमित  क्षेत्र  को

 छोड़  ही  fear  गया  है  और  उस  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 वांचू  समिति  को  रिपोर्ट  के  संबंध  में  उच्च  आय  स्तर  के  मामले  में  रियायत  बरती
 गई  हैं  ।

 शासन
 दल  के  सदस्यों  ने  विनुद्रीकरण  से  काले  घन  का  पता  लगाना  असंभव  है  ।  यहां

 काले  घन  का  प्रयोग  चुनावों  क॑  लिये  कियां  जाता  हैं  ।

 कम्पनियों  के  अतिरिक्त  मुनाफे  पर  घन  कर  और  अधिकर  में  वृद्धि  ae  दी  गई  है  ।

 faat  के  सामान  पर  कर  बढ़ाया  जा  सकता  है  तम्बाकू  और

 सामग्री  पर  कर
 वृद्धि

 से  जनसाधारण  पर  बोझ  पड़ेगा  ।

 जहाँ  तरू  माल
 तयार

 करने  वाले  उद्योगों  ar  संबंध  इनमें  एक  मशीन  | वाले  उद्योग  हैं

 इन  दोनों  में  उत्पादन  शुल्क  के  मामले और  दुसरे  हाथ  से  माल  तयार  करने
 aia  उद्योग

 में  इस  बजट  में  अन्तर  कर  fear  गया है  मेरा  सुझाव  हैं  कि  इस  अन्तर  को  समाप्त  कर  feat

 जाय  और  दोनों  पर  बराबर  उत्पात  शुल्क  लगाया  sie  |

 एयर  कंडीश  आदि  विलासिता  को  वस्तुओं  पर  शुल्क  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |  जनता  द्वारा

 उपयोग  twa
 जाने

 वाली  वस्तुओं  पर  शुल्क  कम  चाहिये  ।  व्यय  कर  और

 पूंजी  कर  लगाया  जायें  राजसमिति  के
 सुझाव

 के  अनुसार  काष  आय  और  दूसरों  आय  के

 आयकर  के
 मामले  एक  साथ  मिलाकर  लगाया  जाये  ।  सम्पत्ति  और  व्यय  की  सीमा

 रित  को  जाये  |

 काले  धन  को  निकालने  और  देश  में  गैर-विकास  व्यय  को  जो  16  प्रतिशत  रोकने  के

 लिये  विमुद्रोीकरण  किया
 जाय  |  यदि  यह  सभो  उपाय  किये  जायें  तो  सरकार  के  लिये  मुद्रास्फीति

 रोकना  संभव  हो  पायगा
 और  गिर  रहे  जीवन  स्तर  को  गिरने  से  बचाया  जा  सकेगा  |

 of  whole-sale Shri  Sat  Pal  Kapur  (Patiala)  :  Our  experiment  of  the  take  over
 trade  in  food  grains  last  year  has  failed.  Instead  of  analysing  the  reasons  for  the

 failure,  we  have  changed  the  whole  policy  and  now  the  wholesalers  have  again  been

 introduced  in  the  trade.  Government  should  reconsider  this  and  revise  its  policy.
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 Statement  Re:  Threatened  Railway  Strike
 May

 2,  1974

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  कर  सकते

 A  I
 अब  में  जो  बसु

 तरल  मंत्री  ने  मुझ  से को  अपना  वक्तव्य  दे  मे  के  लिये  कहने  के  पूर्व  आपको  यह  बिताने  चाहूँगा कि

 अनुरोध  क्या  हैं
 कि  प्रस्ताव  पर  बहस  प्रारंभ  होने  से  पूर्वे  बहे  सदन

 को  कुछ
 बातों  से  अवगत

 कराना  चाहते  हैं  ।  यदिਂ  आपको  इस  संबंध  में  कोई  आपत्ति  न  हो  तो  में  रल  मंत्री  को  वक्तव्य

 देने  की  अनुमति दे  दं

 अप

 प्रस्थापित  रेल  हड़ताल  के  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  THREATENED  RAILWAY  STRIKE

 रेल
 मंत्री  एल०  एन०

 मां  मेंने  25  1974  को  सदन  में  जो  बयान  दिया

 था  उसमें  मेने  सदन  को  हड़ताल  के  उस  नोटिस  के  धारे  में
 सूचित

 कियां  था  जी  आल  इंडिया

 रेलवे  मेन्स  फेडरेशन  से  संबद्ध  मान्यताप्राप्त  यूनियनों  और  कछ  गर  मान्यताप्राप्त  यूनियनों  द्वारा
 22  और  23  1974  को  क्षेत्रीय  रेल  प्रयासों  को  दिया  गया  था  ।  उस  समयਂ  मैंने

 यह  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  q  बातचीत  द्वारा  किसी  समझौते  पर  पहुंचने  के  लिय

 भरसक  प्रयास  करूंगा  और  मने  भारतीय  tay  के  सभी  कर्मचारियों  से  अपील  को  थी  किये

 देश
 को  वर्तमान  संकटपूर्ण

 आर्थिक  स्थिति  पर
 विचार  करें  और  जल्दबाज़ी  में

 एसी
 कोई  कारवाई

 तब  से  27,  29  और  30  1974  को  रेल करे  जो  देश  के  लिये  अहित  कर  हों  ।

 उपमंत्री  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  की  अध्यक्षता  में  वार्ता  समिति  को  लम्बी-लम्बी  बठक  हुई

 हैं  ।  सभी  मांगों  फर  विस्तारपूर्वक  विचार-विमश  गया  था  और  जहां  कहीं  सरकार  मांगों

 को  पूरा  कर  सकती  थीं  वहां  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  हैं  ।  30  अप्रैल  की  साय  को
 बाद

 में  मैंने  भी  बातचीत  में  भाग  लिया  था  और  तब  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  बैठकों  के

 कार्येवूत्त  को  और  जिन  मामलों  पर  समझौता  हो  चुका  उनको
 तथा  दूसरी  मदों  पर  जो  रूख

 अपनाया
 गया  है  उसको  एक  मई  को  रेल  भवन  में  होने  वाली  उस  बैठक  में  अंतिम  रूप

 दे  feat
 जाये  जिसमें  सभी  य  नियमों  के  सदस्य  से  fara  ।  एक  मई  की  इस  बैठक  में

 श्री
 go  पी०

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  और  श्री  गोखले  ने  भाग  लिया  था  लेकिन  आलਂ  ड

 sat AT रेलवे  मनस  फेडरेशन  या  दूसरी  यूनियनों  का  कोई  प्रतिनिधि  उपस्थित  पहली  मई  के  कार्य क्र
 को  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  और  आज  2  मई  को  उनपर  और  भागे  विचार-विमर्श  किया  गया
 और  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  मांगों  पर  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ।

 जिसने  स्वीकार  की  थीं  । श्री  एस०  एन०  बनर्जी

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  जो  उपस्थित  थे  ।

 श्री
 क्योतिमंय  बसु  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  बात  को  मानें  कि  सदन

 के  इतिहास  में  एसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  केबल  आपके  ही  अनुरोध  पर  हमने  रेल  मंत्री  को

 अपना  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  |

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  q  यूनियनों  की  विभिनन  मांगों  और  बातचीत  के  अंतिम  निष्कर्ष

 के  बारे  में  संक्षिप्त  में  उल्लेख  करूंगा  |

 एक  मुख्य  मांग  यह  थी  कि  बतन  में  लगभग  75  प्रतिशत  विधि  की  जाय  और  महंगाई  भत्ते

 सत्र  में  परिवहन  किया  जाय  ।  1972-73  में  भारतीय  रेलों  का  वेतन  बिल  लगभग  500

 करोड़  रुपए  था  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  रेल

 चोरियों  को  110  करोड़  रु०  का  लाभ  हुआ  अर्थात्  इससे  वतन  बिलਂ  में  20  प्रतिदिन  वृद्धा

 हुई  है
 ।  वतन  बिल  में  75  प्रतिशत की  और  वृद्धि  का  अध  होगा  कम  से  कम  400  करोड़
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 12  1896  प्रस्थापित  रेल  हड़ताल  के  बार  में  वक्तव्य

 xe

 का  और  बचें  |  जब  वेतन  आयोग  ने  वतन  और  महंगाई  भत्ते
 की

 सभी  पहलुओं  पर  विचार

 है  और  सरकार  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया  है  तो  वेतन  और  महंगाई  भन्ते  के

 सूद  में  संशोधन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 थी  उ्योतिमंय  बस :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मंत्रो
 महोदय

 का कहना  था  कि  वे  सदन
 को  कुछ

 बातों  से  अवगत  कराना  चाहते है @  कौर  हम  उनको
 जानने  के  उत्सुक  इसका  यह  तात्पये  नहीं  कि  व वे  हमारी

 बात  सुनने  के  परवे  ही  अपना  उत्तर  देने  लगें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  कोई  उत्तर  नहीं  है

 श्री  क्योतिमंय
 यदि  यह उ हार  नहीं  है  तो  हमारा  कहना  है

 कि
 स्थगन  प्रस्ताव  पेश

 faq  प्त  के  प्  माननीय  मंत्री  द्वारा  इस  प्रकार  का  भाषण  eq सके  बारे  में  नियमों  में

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  उनसे  अब  AT  रहने  को  कहा  जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  a  इस  नियम  से  परिचित  हूं  और  इसलिये  मेंने  सदन  से  पूछा  था  कि  उसे  इस

 विषय  में  कोई  आपत्ति  तो  नहीं  ।

 एल०  ए  न०  मिश्र  :  एक  अन्य  मांग  यह  थी  फि  tea  में  सभी  पदों  का  वैज्ञानिक  अधार  पर

 कार्य  मल् या वन  फिया  जाय  और  बत  आयोग  को  सिफारिशों  को  परिधि  में  मने  इस

 कर
 लिया  =  |  कर्मचारियों  की  अनेक  नोटिसों  और  इस

 समस्या
 की  जटिलता  को  देखते  हुए

 लगता  हू ंहै  इस  वैज्ञानिक  कार्य  मूल्यांकन  में  कम  से  कम  फोन  वर्ष  लंग  जायेंगे  |  लेकिन  एक
 बार  ऐसा  हो  जाने  पर  निश्चित  रूप  से  यह  उ योगो  सिद्ध  होगा  और  इससे  कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  ।

 नहीं  तक  रेल  कमंचारियों  को  बोनस  देने  का  प्रश्न  बोनस  समीक्षा  समिति  इस  समस्या

 पर  विचर  कर  रही  है  ।  इसलिये  जब  तक  सरकार  को  बोनस  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशें

 प्राप्त  नहीं  हो  जाती  तब  तक  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लेना  असामायिक  होगा  ।

 जहाँ  तक  काम  के  घंटों  की  मांग  का  संबंध  >  मेंने  मिया भाई  अधिकरण  की  सिफारिश  को

 नैमित्तिक पंत  मान  लिया  है  और  इससे  कर्मचारियों  को  35  करोड़  रु०  का  लाभ  मिला  है  |

 श्रमिकों  को  गैर  नैमित्तिक
 बनाने

 की  मांग  भी  स्वीकार  कर ली  गई  जहां  तक

 नैमित्तिक  श्रमिकों  का  प्रश्न  रेलों  पर  निर्माण  कार्यों  के  स्वरूप  और  परिस्थितियों  को

 फिर  भी  में ध्यान  में  रखते  हुए  इस  व्यवस्था  को  पूरा  तरह  समाप्त  नहीं
 किया  जा  सकता  |  स

 बात  पर  सहमत  हो  गया हूं  कि  लोको  शेडों  आदि  जैसे  कुछ  विशेष  स्थानों

 में  नियमित
 और  निरन्तर  प्रकार  के  निर्माण  कार्यों  के  लिये  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नहीं  लगाया

 जायेगा  ।  उपर्युक्त  स्थानों  पर  यथाशीघ्र
 संवर्ग  पुनरीक्षण  करने  और  यदि  आवश्यक  हो  तो

 अतिरिक्त  पदों  का  निर्माण  करने  के  लिये में में  सहमत  हो  गया हूँ  ।  इससे  बड़ी  संख्या  में
 वासियों  को  लाभ  होगा  ।

 at  एस०  Udo  बनर्जी :  मेरा व्यवस्था  का  प्रश्न  ae  है  कि  क्या  मंत्री  झूठा  बयान  देने  के

 बोनस  समीक्षा  समिति  ने  रेल  कर्मचारियों  के  लिय
 बोनस

 के  प्रश्न  पर
 विवार

 faq  स्वतंत्र है

 नहीं  किया  ।  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  के  प्रति  मेरे  पास  नहीं  है  ।  में  केवल  उनको  पढ़ते  हुए
 रहा  ।  अव

 कहना  गलत  है
 कि

 रेल  कर्मचारियों  के  बोनस
 का

 मामला  बोनस  समीक्षा
 समिति  के  विचाराधीन  है  उन्हें  ऐसा  नहीं  कहना  |

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  जहाँ  तक  अनाज  की  दुकानों  में  सस्ते  दामों  पर  खाद्यान्नों  की  सप्लाई
 की  मांग  का  प्रश्न  मैं  इस  बात  पर  सहमत  कि  जितनी  आवश्यकता  होगी  उतनी  उचित

 दर  की  दुकाने  खोलने  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ताकि  रेलों  पर  उन  सभी  स्थानों  जहाँ  300  से
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 Statement  Re  Threatened  Railway  Stri  Vaisakha  12,  1896  (Saka

 मिश्र -

 अधिक  कर्मचारी  तैनात  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  जायें  जहाँ  मात्रा  में  और  उसी
 दर

 पर  खाद्यान्न  उपलब्ध  किये  जायेंगे  जिस  पर  राज्य  सरकार  देती  है  ।

 उचित  दर  की  ये  दुकानें  या  तो  सहकारी  समितियाँ  द्वारा  चलायी  जायेंगी  या  उनके  लाइसेंस

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  दिये  जा  सकते  हैं
 जो  उनकी  व्यवस्था  करेंगे

 ।  सरकार  आवश्यक

 इमारतें  उपलब्ध  करायेगी  और  यदि  सहकारी  समितियों  को  दुकानें  चलाने  के  लिये  कर्मचारियों

 आवश्यकता पड़ेगी  तो  रेलों  से  उन्हें  प्रतिनियुक्ति पर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  समर  गुह  आप  आदरणीय  मत्ती  महोदय  को  वक्तव्य  देने  की

 अनुमति नहीं  दे  सकते  क्य  यह  स्थगन  प्रस्तावों संबंधी  नियमों  क  विरुद्ध है  एसा  करने  से

 नई  प्रथा  स्थापित  हो  जायेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेंने  आपकी  बात  सुन  ली  है  ।  व्यवस्था  संबंधी  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 मिश्र  जी  आप  जारी  रखिए  |

 शी  एल ०  जून  मिश्र

 जैसा

 कि  मैँने  आपको  बताया  है  उससे  कार्मिक  संघों ने  जो  मांगें

 की  हैं  वे  स्पष्ट  हो  जाती  हैं  सदन  मे  इस  बात  का  निर्णय  करना  है  कि  क्या  सभी  मांगे
 मान ली  जायें  केवल  दो  —  है--एक  तो  किरायों  और  भाड़ों  से  वृद्धि  करना  और  दूसरा

 ag  fe  रल  को  भारी  घाटे  में  चलाना  |  दोनों  विकल्पों  से  राष्ट्र  की  हानि  होगी  ।

 उन  मांगों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  जिनसे  रल  के  वित्तीय  संसाधनों  पर  गंभीर  असर

 म  पड ़|  बातचीत  के  दौरान  मैंने  वतन  लि  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  संशोधनों  के

 रिक्त  70-80  करोड़  रुपए की  मांगें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  कुल  मिलाकर  रेल  पर  190  करोड़

 रुपए  का  अतिरिक्त  व्यय  बढ़  जायगा  जो  1972-73  के  बतन  बिल  से  40  प्रतिशत  अधिक  होगा

 मेरी  अपील है  कि  सदन  मेरे इस  रुख  का  समर्थन  कर  ताकी  रेल  का  पहिया  चलता  रहे

 और  अथ  व्यवस्था  feet  भिन्न  न  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इससे  पहले  कि  में  श्री  ज्योतिमंय  बसु  से  बोलने  के  लिये  कहूं  म

 यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  कुछ  भी  हुआ  वह  ठीक  नहीं  और  इसकी  पुनरावृति  नहीं

 होनी  चाहिये  जब  अध्यक्ष की  अनुमति  से  वक्तव्य दिया  जाता  है  तो  कोई  प्रश्न  नहीं

 पूछा  |  परन्तु  जिस  प्रकार  इस  बताया  के  लिये  अनुरोध  किया  गया  यह  कुछ  असामान्य

 था  मैँने  सदन  की  अनुमति  लेनी  चाही  ।  जब  आपने  अनुमति  दे  दी  है  तो  आपको

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  | बीच  में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  चाहिए  ।

 प्रोफेसर  मघ  दंडवत  महोदय  मैने  जब  आपसे  कुछ  जानकारी  देने  की  अनुमति

 मांगी  तो  आपने  कहा  कि  बाद  में  दे  ।  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  से  पर्ण  मझे  वह  जानकारी

 देने  दीजिए  ।

 । श्री  अटलबिहारी  बाजपेयी  :  यह  असामान्य  प्रक्रिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  पहले  प्रोफेसर  मधु
 दंडवत  उस  asa  जानकारी

 देना  चाहते  थे  जब  एक

 सदस्य  वित्त  अधिनियम  पर  बोल  रहे थे  |  अतः  अब  अप  प्रोफेसर  दंडवते  को  वह  जानकारी

 देने  दीजिए  ।  मैंने  इस  प्रकार  की  अनुमति  मंत्री  महोदय  को  भी  दी  है  ।

 प्रोफेसर  aq  दंडवते  :  अभी  अभी  खबर  मिली  है  भारतीय  मजदूर  संघ
 के  महासचिव  श्री

 मालगी  जो  कि  बम्बई  में  रेल  के  महान  मजदूर  नेता
 3  यद्यपि  वे  दिल  की  बीमारी  से
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 2  1974  स्थगनਂ  प्रस्ताव

 ग्रस्त  डाक्टरी  सलाह  की  अवहेलना  करके  गिरफ्तार  कर  ज़िया  गया  और  गिरफ्तारी  में  ही

 उनकी मृत्यु हो  गई  ।  इसलिये
 कल

 को  बंबई  बन्द  हो  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज्योतिमंय  बस  बोलेंगे  |

 स्थगन  प्रस्ताव--जारी

 MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 रेल  कर्मचारियों  के  नेताओं  की  गिरफ्तारी--जारी

 को  ज्योतिर्मय  बसु  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  सभा  अब  स्थगित  है  ॥
 ताकि  रेल

 के
 कमेंचारियों  और  श्री  जाजें  श्री  पी  ०  के०  श्री  एन०  चौधरी

 और  अन्य  नेताओं  की  अन्दारधुन्द  गिरफ्तारी  पर  चर्चा  हो  सके  |

 मैं  प्रारम्भ  में  ही  यह  बात  मानता  हूं  कि  इन  सात  वर्षों  जब  से  में  लोक  सभा  में  ह
 किसी  मंत्री  महोदय  द्वारा  धोखा  देने  का  एक  भी  उदाहरण  सामने  नहीं  आया  है  ।

 हमें  घोखा  दिया  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  सर्वोच्च  आदेश  से  श्री  उमाशंकर  दीक्षित  और  श्री  एल०  एन०

 मिश्र  ने  एक  विशेष  स्थिति  पैदा  कर  दी  है  ।  वे  लखों  लोगों  पर  ढोने  के  लिये
 ै संकल्प  Q  |  यह  विश्वासघात  है  और  नीचता  का  निकृष्टतम  प्रदर्शन  है  ।

 रेल  के  नेताओं  और  हजारों  अन्य  कर्मचारियों  की  गिरफ्तारी  उस  गुप्त  परिपत्र  के  आधार  पर

 की
 गई

 है  जोकि  da  दो  दिन  पहले  सभा  पटल  पर  रखा  था  ।  इस  परिपत्र  में  कहा  गया

 है

 निरोधक  का  एक  महत्वपूर्ण  तत्व  यह  होगा  कि  एसे  व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार  करके  और  उनके  कार्यक्षेत्र  से  हटा  दिया  जाये  जो  हड़ताल  की  सफलता  में  सहायक

 श्री  दिनेशचंद्र  गोस्वामी  पीठासीन  हुए

 |  SHRI  DINESH  CHANDRA  GOSWAMI  in  the  Chair.

 इस  परिपत्र  नें  आगे  चलकर  यह  भी  कहा  गया  है  कि  आन्तरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण  अधिनियम

 का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |  इत  दस्तावेज से  पता  चलता  है  कि  सरकार  मजदूर  आन्दोलन

 से  निपटने  के  लिये  कितने  गर्द  उपाय  कर  सकती  है  ।

 कल  की  कार्यवाही  के  लिये  रेल  के  पास  क्या  बहाना  है  ?  हम  लोकतांत्रिक  अधिकारों

 और  आश्वासनों  की  खुलेआम  की  निन्दा  करते  हैं  ।  यह  मुह  में  राम  राम  AIT  बगल

 में  छुरी  वाली  बात  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  सरकार  मुकाबला  करना  है  और

 इसे  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  कि  हड़ताल  न  हो  ।  अन्यथा  आज  10  बज  की  महत्वपूर्ण

 बैठक  से  7  घंटे  एसा  न  किया  जाता  |  अब  तक  वार्तालाप  के  जो  प्रयास  किये  a

 उनका  भी  यहीं  उद्देश्य  रहा  है  कि  हड़ताल  को  विफल  किया  जाये  ।  सरकार  का  प्रचार  भी

 इस  बात  का  प्रमाण  है  ।  करोड़ों  रुपए  व्यय  किये  जा  रह ेहैं
 ।  सब  कुछ  सदन  के  समक्ष

 गाड़ियाँ  रह  करने  और  डाक  के  पासंग  न  लेने  जेसी  कार्यवाहियों  का  भी  ऊद्दण्य  था  कि

 लोग  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  हों  जायें  |  हटाओਂ  का  तारो  देने  वाली  प्रधान  मंत्री  ने

 सेना भीं  ईरान  से  यहीं  लिखा  है  कि  रेल  कर्मचारियों  कीਂ  कोई  मांग  न  मानी  जाये  ।

 सेवायें  प्रयुक्त  की  जा  रही  हैं  ।  तम्बुओं  की  खरीद  हो  रही  रेल  कर्मचारियों  की
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 [ar  ज्योतिमंय  बस  |

 वेतन  और  सरकारी मांगे
 उचित

 .  वें
 केवल  आवश्यकता

 पर
 निर्धारित

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सा थ  समानता  चाहते  हैं  ।  यह  भेदभाव  क्यों  हैं  ७  15  वें  मज़दूर  सम्मेलन
 at  सिफारिशों  का  भुला  fear  गया  >  | ष

 सन्  कमेंट्री  औद्यौगिक
 विवाद  अधिनियम  और  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 संगठन
 के  अन्तर्गत  आना

 चाहते  ई  ।  वे  विमान
 वेतन

 के  साथ  खाद्यान्न  नहीं  खरीद  सकते  |  वें  रियायती  दरों  पर

 खाद्यान्न
 प्राप्त  करना  चाहते हैं  ।  रेल  में  उत्पादकता  1950-51  में  122  थी  जा  1972-73

 के
 स्थान  पर

 में  बढ़कर  200  हों  गई  ।  इस  आधार  पर  सरकार  रेल  कम  चारी  को  196  रुपए
 350  रुपया  वेतन  देकर  न्याय  क्यों  नहीं  करती  ?  जब  उत्पादकता  बढ़ा  रह ेहैं

 तो  उन्हें
 । अधिक  faq  क्यों  नहीं  दिया  जाता  |  यह  असमानता  क्यों  है

 उनका  कहना  है  कि
 धन  नहं  है  ।  चूना  डोलोमाइट  wat  निम्न  ग्रेड

 की  17  एसी  वस्तुएं हैं  जिनको  दुलाई  से
 रेल  को  55

 करोड़  रुपए  की  हानि  है  ।  आप

 आई०  बी०  एम०  की  लूटने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।  कोयला  सप्लायरों  की  जव  भरने  के

 fra

 आपके  पास  धन  है  परतु  रेल  कमेंट्री  की  जायज  मांग  को  मानते  के  लिये  आप के  पास

 न  नहीं  है  ।

 श्री  गांगुली  ने  रेल  में  भ्रष्टाचार  कां  पर्दाफाश  करने  के  लिये  प्रयास  किए  ।  aq  उ  ed
 रेल  से  निकलना  पड़ा  ।  रेल  में  धन  की  कमी  नहीं  है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है है  कि  रेल  को

 गिद्धों  से  कैसे  बचाया  जाय  ?  रेल  पर  उनका  प्रभाव है हे  ।  मजदूर  की  चिन्ता  कौन  करता  है a?

 भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्वे  यही  कहूंगा  कि  हड़ताल  की  समस्या  के
 समाधान  हेतु  वास्तविक

 प्रयास  किये  जाने
 चाहिये

 ।  मुझे  आशा  है  कि  रेल  मंत्री  समझदारी  से  काम  लेंगे  और  सदन  की

 इच्छाओं  का  पालन  करेंगे  ।

 शी  oat  प्रसाद  शर्मा  सभापति  म  कछ  तथाकथित  मजदूर  नेताओं  को

 पर्दाफाश  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जो  कि  अपने  राजनितिक  लक्ष्यों  की  प्राप्ति 2.0  रेल  कमंचारियों

 क  दोषी  कर  रहे  है  |  इन  लोगों  ने  रल  कर्मचारियों  को  इस  काम  के  लिय  क्यों  चुना

 इस  बात  का  स्पष्ट  पता  हो  फर्नाडिस  के  विभिन्न  स्थानों  पर  वक्तव्यों  और  अखबारों  से  चल

 सकता  है  ।

 मरा  व्यवस्था  संबंघों  प्रदान  हैं  ।  यदि  व श्री  एन०  एम०  घरों  :
 पत्रों  से  पढ़  रहे हे  तो

 ठोक  है  अन्यथा  उन्हें  भाषण  को  प्रति  कहीं
 से  दो  गई  उनको  सूचना

 का  स्त्रोत  क्या  है  मं  इस  बात  पर  विनिमय  को  मांग  करता  हूं  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Even  it  can  be  a  forged  one.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  I  have  a  point  of  order.  We  will  have  to  safeguard
 the  interests  of  those  who  have  been  put  behind  bars  without

 a  trial.  If  it  is  not  done,
 we  will  speak  against  it.

 मेने  व्यवस्था  संबंधो  दोनों  प्रश्न  सुने  हैं  ।  उस  व्यक्ति  के सभापति  महोदय :
 बारे  में  नहीं  बोलना

 चाहिए
 जो  अपनो  सफाई  देने  के  लिये

 सदन
 में  मौजूद  न  हो  |  पर

 स्थगन  प्रस्ताव  को  राज  फर्नाडीज  के  नाम  पर  हैं  ।  जहां  तक
 हमारे

 सामने  मामले  कें  संबंध

 उनके  बारे  में  बोला  ही  जायेगा  |  श्री  धर्मा  को  वाक्य  परा  करने दें  ।

 श्री  अतन्त  प्रसाद  शर्मा  :  में  यह  बताना  चाहे  रहा  था  कि  उन्होंने  रेल  का  अपना  म  दान

 क्यों  चना  ?
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 का  धि

 श्री  एस०  एन०  बनर्जी  :  युद्धभूमि  के  रूप  में  ?

 श्री
 अनन्त प्रसाद  शर्मा :  aq  तो  दूसरे  देशों  के  साथ

 होते  हूं  न  कि  अपने  लोगों
 के  साथ

 चूंकि  ये  लोग  निर्वाचन  में  मत  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे  अतः  ये  लोग  उद्योगों  में
 arta

 पदा

 करने  के  प्रयास  कर  रहे हू  ।  अन्य  स्थानों  पर  असफल  रहने  के  बाद  ये  र  ल  में  एसा  कर  रहे

 तथाकथित  मज़दूर  नेताओं  को  रेल  कर्मचारियों  को
 समस्याओं

 में
 इतनी

 रुचि  नहीं  हैं  जितनी

 कि
 उनको  374.0  अनुचित  लाभ  उठाकर  अपने  राजनैतिक  weer  प्र  करने

 को
 चिन्ता  हैं  ।

 वे  चाहत हैं
 हू

 कि  रल  का  काम  ठप्प
 हो

 जाय  और  अव्यवस्था
 को

 स्थिति  पैदा  हो  जाये  ।

 इन  नेताओं  द्वारा  कर्मचारियों चोरियों  A  समस्याओं  को  हलਂ  करने  के  अन्य  मान्य  cds  है  ।

 को  भड़काने  के  लिये  भाषण  fer  गये  ह  और  उनसे  मई  से  हड़ताल  करने  के  लिये  कहां  गया

 है  |  वे  उद्योगों  बिलों  घरों  का  काम  ठप्प  करना  चाहत  ह  ताकि  सरकार  उनकी  मांगें  स्वीकार

 करने  के  लिये  बाध्य  हो  जाये  |  मजदूर  संघ  आन्दोलन  को  इन  बातों  को  सामान्य  जनता
 के

 ध्यान  में
 लाया

 जाना  चाहिये  और  ta  कर्मचारियों  को  जिनके  लिये  मगरमच्छ  के  आँसु  बहाये
 जा  रहे  हूं  इन  बातों  को  समझना  चाहिये  और  जनता  के  सामने  उन+ा  भंडाफोड़  किया  जाना

 चाहिए  |  यह  बात  ta  मंत्रालय  और  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  हुई  वातरोग  से  भा  सिद्ध

 Bl  जाती  है  ।

 qq  ट्रेड  यूनियन  काय  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांत  के  अनुसार  पिसी
 विचारों

 क  मजदूर  संघ

 को  गतिविधियों  में  भाग  लेने  पर  उत्पीड़ित  नहीं  फिया  जायेगा  बचते  कि  एसा  कार्य
 कानून

 के

 दायरे  में  रहते  हुए  किया  जाता  है  |  fear,  तोडफोड  और  अन्य प्र  दण्डनीय  अपराध  अवध  है  ।

 परन्तु  मजदूर  नेता  इसका  विरोध  करत  ह  उन्होंने  हिसा  को  रोकने  की  कार्यवाही  पर  आपत्ति  की  हैं  ।

 उनका  कहना  है  कि  रेल  की  पटरों  पर  धरना  देना  और  गाड़ियों  रोकना  उचित  ||

 उनका  कहना  है  कि  रेल  इंजन  से  अंग  गिराना  एक  उचित  गतिविधि  हैं  ।  इसा  प्रदर

 दूसरे  को  डराना  धमकाना  भो  उचित  है  |
 वे

 इस  प्रकार
 at

 कायें  इस  देश  में  दाराना

 चाहत  है  |  हम  अपने  देश  में  एसो  गतिविधियां  नहीं  होने  देंगे  ।  जहां  सके  मंच
 रियों

 रेल  मंत्रालय  ने  बातचीत  के  दौरान  70-80  करोड़  रुपए  मांगें को  मांगों  का  संबंध  है  ।

 स्कोर  कर  लो  ह  ।  परस्त  इन  मजदूर  नेताओं  के  अनसार  यह  कोई  प्रगति  नहीं  है  ।  एक

 सय  तके  दिया  गया  है  कि  ta  को  वर्तमान  वित्त  व्यवस्था  को  बदल  fear  जाय  और  सामन्य

 आरक्षित  निधि  तथा  विकास  fafa  में  डाली  जाने  वालों  रकम  को  इन  लोगों  में

 बांट  दिया जाय

 दूसरो  बात  हैं  कि  अनियमित  कर्मचारियों  को  नियमित  बरतन  से  70  से  75  का

 करोड़  रुपए  का  खर्च  होगा  ।  रेलों में  काम  करने  वाले  तान  या  चार  लाख  अनियमित  तमंचा  रियों
 को  नियमित  वेतनमान  मिलेगा  ।  जहां  तक  रेल  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  का  सम्बन्ध  हैं

 यह  प्रश्न  बोनस  पुनरीक्षा  समिति  के  विचाराघोन  समिति  ने  रेल  कर्मचारियों  के

 रेल  प्रशासन  के  डाक-तार  रक्षा  कर्मचारियों  आदि के
 निधियों  का  साक्ष्य  लने  का  fara  किया  |  है  बनर्जी  को  नहीं  बुलाया  जा  ।  बोनस

 क  मांग  सर्वप्रथम  हमने  को
 थो

 |  जब  तंक  बोनस  का  प्रश्न  बोनस  पुराने  समिति  के
 विचारों  हम  हड़ताल  नहीं  करेंगे  ।  और  हमें  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रकाशित  होने  तथा

 उस  पर  सरकार  द्वारा  facia  लिये  जाने  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  और  हड़ताल  नहीं  करनी

 चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि
 अधिकांश  रेल  कमंच्ारो  आठ  मई को  अपने  काम  पर  जायेंगे ।

 इस  समय  जब  की  देश  भारी  संकट  में  से  गजर  रहा
 सबसे  अच्छा  उपाय  यह  है  कि  समस्याओं  कों

 बातचीत के  माध्यम  से  हल  किया  जाए  न  कि  अवैध  हडताल  तोडफोड  तथा  हिंसा के  माध्यम  से  ।

 गोमती  पावती  कृष्णन  सभापति  हमने  को  शर्मा  का
 विस्तृत  भाषण

 हते  वे सुना  ॥  रेल  कर्मचारियों  की  हड़ताल  राजनीति  से  प्रेरित  नहीं  है  और  जो  लोग  ऐसा क
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 पावती

 । रेल  कर्मचारियों  की  मांगों  को  सभा  में  गलत  ढंग  से  पेश  कर  रहे  है  बातचीत  चल  रही है
 बातचीत  के  बारे  में  यहां  जो  कुछ  .  कहा  गया  वह  गलत  ढंग  से  कहा  गया  है  ।

 रेल  मंत्री  का  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  ए  आई०  AITo
 एफ०

 के
 प्रतिनिधियों

 ने  बठक  में  भाग

 नहीं  लिया  क्योंकि  वे  समिति  के  तीन  दिनों  की  त्रिपक्षीय  बैठक  के
 महत्वपूर्ण

 समझौते  से  सहमत
 नहीं हैं  ।  मेरी

 समझ  में  नहीं  आता  कि  रेल  मंत्री  महोदय  ने  य  निष्कर्ष  कैसे  निकाले  क्योंकि

 यह  बात  पूर्णतया  निराधार  है  ।  मंत्री  महोदय
 ने  हमें  स्वयं  सूचित  किया  है  कि  जा जूं

 फ़र्नान्डो  प्रातः  10  बज  बैठक  में आ  रहे हैं  ।  वास्तव  में  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  9  बजे
 से  10  बज  an  बैठक

 स्थित  कर  A  गई  क्योंकि  जो  जार्ज  फर्नाडीज  हवाई  जहाज़  के  विलम्ब

 से  पहुंच
 ने  कारण  9

 बजे  नहीं  आ  सकते  ।  वास्तव  में  उस  समय  हो  यह  रहा  था  कि  श्र
 att  फर्नांडिज़  तथा  संघर्ष  समिति  के  अन्य  सदस्यों  को

 गिरफ्तार
 करके  बातचीत  को  सदा  के

 लिए  बन्द  करने  का  षड़यंत्र  क्रिया  जा  रहा  था  |  मेँ  सरकार  को  इस  बात  के  लिये  दोषी

 ठहराती  हूं  कि  उसने  जानबूझकर  बातचीत  में  बाघा  डाली  है  ।

 जहाँ  तक  रेल  कर्मचारियों  को  खाद्यान्नों  को
 सप्लाई

 रने  Tr  संबंध  उन्होंने  मांग  को  है
 कि  रेलवे  द्वारा  उनके  लिये  उचित  दर  को  दुकानें  खोली  जायें  और  अनाज  को  वसूल  करके

 कर्मचारियों  को  सस्ती  दर  पर  अनाज  उपलब्ध  किया  जाय  परन्तु  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अपनों
 ता

 अकूट
 की

 है
 |  मंत्रो  महोदय  को

 तो  अनाज  मिल  जाता  हैं  परन्तु  इस
 देश

 के  सामान्य

 जन  चाहते  हैं  कि  नियंत्रित  मलय  पर  कैसा  अनाज  मिलत  है  |  आप  चाहत  हैं  कि  उत्पादन

 बढ़े
 और

 देश  आत्मनिर्भर  a  परन्तु  रेल
 कर्मचारियों

 रे  यह  आशा  र्क्स  को  जा  सकती  है  कि

 वे  खालो  पेट  रहकर  इस  क्षेत्र  का  काम  उजारी  रखेंगे  ।

 तटकन्चात्  न  मिलती  श्रमिकों  का  प्रशन
 सामने

 आता  है  |  इनको  रेल  श्रमिकों  को  दो  जाने

 वालो  मजदूरी  नहीं  दो  जा  रहो  है
 जबकि  ये  लोक  इस  प्रकार  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  आप

 श्रमिक  को  इतनी  मजदूरो  नहीं  दत  जितनी  कि  उसे  मिलनी  चाहिए  और  इसी  प्रकार  आप

 नैमित्तिक  श्रमिक
 को  उतनी

 मज़दूरी
 नहीं  दे  रह ेहूं  जितनी  कि  उसे  मिलनी  चाहिये  हालांकि  वह

 भो  रेल  श्रमिक  जेसा  कार्य  करत  1  है  ।  रेल  श्रमिक  को  6  या  8  रुपए  मिलते  हैं  |  एक
 ने  मिलती  श्रमिक  को  जो  रेल  ates  जसा  काय  बीरता  है  ,  केवल  2  या  2.50  रुपए  क्यों  दिय

 जाय  |  हमने  जो  कुछ  कहा  है  वह  यहं  है  कि  परियोजनाओं  पर्
 काम

 कर  रहे  है  न  मिलती

 श्रमिकों  जोकि  वसा ह हो  काम  कर  रहे  है  जैसकि  रेल  श्रमिक  करते  रेल  श्रमिकों  को  दी

 जाने  बालों  मादरी  क्यों  नहीं  दो  जाती  हैं  ।

 वास्तविक  तथ्य  aa  है  फि  हम  राष्ट्रो  समन्वय  समिति  के  सदस्य  तब  त  आग  बातचीत

 141  ्र  सरत  जब  ay  फि  हज़ारों  समिति  के  सदस्य  जल  में  है  ।  मानन तोय  मंत्रो  के  पास

 केवल  रहे  हो  जानवरों  हैं  जोकि  tag  बोर्ड  ने  उनको  बढ़ा  चढ़ा  कर  पेश  को  है  ।  वे  हमें

 शिरफ्तारियों  के  संबंध  में  आंकड़  नहीं  दे  सके  ।  नत  उनको  ओर  से  कलीसा  प्रकार  ४  qa

 हो
 व्यक्त  किया  जा  रहा  है  ।

 जहाँ
 तक  हमारी  मांगों  का  श्रवन  है  इस  बारे  में  वे  हमार  समक्ष

 गणित  सम्बन्धी  आकड़  पेश  करते  हैं  किन्तु
 उनके  पास  इस  बात  को  कोई  गणना  नहीं  इस

 देश  में  gis  के  व्यापारों  तथा  कपड़े  के  न  केवल  1974  में  भ  ब्रिटिश  काल

 के  भाड़ा  दरों  के  माध्यम  से  wee  सरकार  द्वारा  उनको  दो
 गई

 रियायतों  के  माध्यन  से  फ़ितन

 न  प  कर  गय  ei  एसा  लगता
 है

 कि
 दूसरे  पक्ष

 के  मेरे  मित्रों  के  पास  इस  बारे  में  कोई

 मरो  राय  में  रेलवे  राजस्व  में  से  ही  आप  500  करोड़  रुपए पन्तरत्त्मी  को  आवाज  नहीं  है  ।
 की  राशि  निकाली  ना  सकती  है  ।

 हम  चाहते  é
 ‘fs  रेल  श्रमिकों  को  भी  औद्योगिक  श्रमिक  के  रूप  में  माना  चाहिये है  उपमंत्री

 जी  बात-चीत  के  दौरान  इस  वात  पर  राजों  हो  गए  थे  fs  सैद्धांतिक  रूप  से  रेल  कोमा  रियों
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 को  औद्योगिक  श्रमिक  समझा  जाना  चाहिये  fara  उन्होंने  स्वयं  रल  श्रमिकों  को  औद्योगिक  श्रमिक

 मानने  में  अपनी  असमथंता  व्यक्त  कर  दो  क्योंकि  संसाधन  नहीं  है  |

 [om
 अन्त  में  एसा  लगता  है  Ih  आज  काग्रेस  दल  दोनों  हो  क्षेत्रों  में  विभाजित  काय  अन्विति

 भें

 कछ  माननीय  सदस्य  नहीं

 अनामता  पार्वती  कृष्णन  यदि  आज  हड़ताल  gi  ही  जातें  है  तो  इसका  रेगर

 बातचीत  को  सफल  न  बना  सकने  को
 उसको  अयोग्यता  होगी  ।

 एक
 और

 आप  कहते

 हूं  कि  आप  बातचीत  से  समस्या
 et

 करना  चाहत हू  पे  लोगों किन्तु  दूसरो  और  गत  डेढ़  माह से
 को

 गिरफ्तारियां
 को  जा  रहो  हूं  और  दण्ड  के  et  में  उनका  स्थानंतरण  फिया  जा  रहा  है  ।

 रेल  बोर्ड  के
 चेयरमन

 और  सदस्य  तथा  क्षेत्रीय  रेलों  के  महाप्रबंधक  राज्यों
 की  राजधानियों

 का  दौरा  कर
 रहे  हैं  और  मुख्य  सचिवों  और

 मुख्यमंत्रियों
 से  मंत्रणा  कर  रहे  हैं  कि  हड़ताल

 का  सामना  करने  के  लिये  कौन  से  उपाय  किए  गए है  |  दूसरो  ओर  बातचीत  चल  है
 किन्तु  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  की  अनुपस्थिति  में  ।

 में  अन्त  में  यह  कहूंगा  कि  जाज॑  फर्नाडिस  की  बात  को  गलत  ढंग  से  पद्म  किया  जा  रहा  है

 श्री  अनन्त  प्रसाद  wat  :  बजीं  फर्नाडीज  कोई  बाइबल  नहीं  हैं  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  को  बठक  के  तत्काल
 जहाँ  हड़ताल

 करने  का  निर्णय  लिया  गया  जयपुर  में  आयोजित  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  श्री  जाज
 फर्नाडिस

 ने  राष्ट्रीय  समन्वयन  समिति  का  निर्णय  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  हम  बातचीत
 करने के  पक्ष  में

 हँ  ध्  हम  बात
 कर चीत

 करके  हड़तालਂ  को
 टालने  का  परा  प्रयास  करेंगे  |  आप  इस  बात

 उल्लेख  नहीं  करते है  क्योंकि  यह  बात  आपके  मुताबिक  नहीं  है  )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  जहां  तक  संघर्ष  समिति  तथा  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  का  सम्बन्ध

 है  बातचीत  के  लिये  हमारे  दरवाज़े  सदव  खल ेह  भन्ती  सरकार  की  ओर  से  एसा  नहीं  है

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  e  मेरे  दरवाजे भी  खुले  हैं  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  आपने  हमारे  सभी  नेताओं  को  जल  में  डालकर  बातचीत  के  दरवाजे

 बन्द  कर  दिए  हैं  ।  उन  लोगों  को  रिहा  किया  जाये  केवल  तभी  बातचीत  की  जा  सकती

 |  । ए  यदि  var  नहीं  किया  जाता  हैं  तो  हड़ताल  अवश्य  होगी

 श्री  पी०  वैंकटासुब्बया  :  अध्यक्ष  मेँ  पूरी  शक्ति  के  साथ  इस  स्थगन  प्रस्तावਂ

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  ने  श्रमजीवियों  के  अधिकारों  के  विषय  सुव्यवस्थित का
 विरोध  करता  हूँ  ।

 तके  पेश  किया  है  ।  हमारा  दल  भी  श्रमिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  में  पीछे  नहीं  रहेगा
 और  यदि  उनकी  मांगें  स्वीकार  नहीं  की  जाती  तो  उनका  हड़ताल  करना  उचित  ही  है  ।  fart

 इस  मामले  में  मुझे  एक  एसा  षडयंत्र  दिखाई  देता  है  जिससे  सारे  देश  में  अराजकता
 फील  जायंगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  उस  ओर  से  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  पी०  बेकटासुबेया  ।  लोकतंत्र  और  समाजवाद  की  अवहेलना ना  की  जा  रही  राष्ट्र  की  मूल

 जीवन  रेखा  समाप्त  की  जा  रही  है  ।  साम्यवादी  दल  इस  राष्ट्रीय  क्षेत्र

 भूमिका अदा  कर  रहा  है
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 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  हम  इसे  क्षेत्र  में  रचनात्मक  afar  अदा  करते  रहेंगे  ।

 शी  पी०  बेंकटासुबेया :  इस  पड़यंत्र  में  श्री  ज्योतिर्मठ  बसु
 और

 उसका  श्री  वाजपेयी
 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  और  अन्य  लोग  शामिल हैं  ।

 फासिस्ट  लोगों  का श्री  बयामनन्दन  मिश्र  समूह  ?

 पी०  बेका टास बया  यह  सब  लोग  अपने  राजनीतिक  carat  के  कारण  इकट्ठे  हुए  हैं  ।

 aft  इयामनन्दन  fast  एसा  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  आप  एकमात्र
 निधि  ।

 ह  पी०  बकाटासुब्बया :  यदि  यह  a  .  श्रमिक  संघ  गतिविधि  होती  तो  सरकार  इन  लोगों
 की  मांगों  को  पुरा  करने  में  कभी  भी  न

 हि

 मत  न  ही  हमारा  दल  श्रमिकों की  मांगों
 क  समर्थन  करने  में  पीछे  रहता .  .

 श्रीमती  पावती
 कृष्णन

 :  इसी  कारण  वे  लोग  बिरला  और  हिंडाल्को  आदि  at  तालाबन्दी

 को  हिमायत  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  जब  कोई  सदस्य  व्यवधान  नहीं  डाल  रहा  है  तो  आप  बार-बार  माननीय

 सदस्य  के  भाषण  में  कपों  डाल  रही

 पी०  वेकटासब्बया
 :  न

 केवल  रेल  श्रमिक  बल्कि  पूरा  देश  संकटकाल
 में

 से  गुजर  रहा

 निहित  स्वार्थों  वाले  लोग  ऐसी  स्थिति  पैदा
 कर

 रहे  हैं  जिससे  देश  में  अराजकता
 फैल

 जाए
 ।

 प्रत्येक  श्रमिक  को  चाहे  वह  रेलवे  का  हो  अथवा  मिल  का  उपलब्ध
 खाद्यान्नों

 में  से  उसको  न्यायोचित
 रेल  कर्मचारियों  तथा  अन्य  कर्मचारियों के हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।  बीच  भद-भाव  क्यों  किया

 जाता है
 ?  रेल  मंत्री

 महोदय
 ने  सही  कहा  है  कि  वह  चान  दरों  की  दुकानें  चलाने  और

 उन्हें  रेल
 विभाग

 के  प्रबन्ध  को  सौंपने  के  लिये  तैयार है  |  प्रत्येक  श्रमिक  को  चाहे  वह
 रज  का

 कर्मचारी  हें  अथवा  कहीं  अन्य  स्थान  पर  काम  करता  है  समान  व्यवहार  व  समान  वेतन  मिलना

 चाहिए  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  की  सरकार  जनता  के  सभी  वर्गों  के  साथ  न्याय  करना  चाहती  है  ।

 अंतिम  में  जब  कभी  दश  को  संकटों  का  सामना  करना  पड़ा
 तो

 रल
 कर्मचारियों  तथा  अन्य

 कर्मचारियों  ने  एक  होकर  उत्पादन  को
 बनाए

 रखने  में  सरकार  की
 सहायता

 करने  में  निष्ठा

 दिखाई  थी  ।  रेल  कर्मचारियों  को  इस  षड़यंत्र  का  शिकार  नहीं  बनाना  चाहिये  जिसमें कि
 नितिन  अन्त ग्रस्त  हो  ॥

 इस  समय  अधिकतर  लोग  तथा  रेल  कमंचारी  भी  हड़ताल
 के

 पक्ष  में

 नहीं  हैँ
 ।

 उन  लोगों  को  एसे  लोगों  द्वारा  धमकी
 दी  जा

 रही  है
 जो  कि

 देश  में  अराजकता
 पैदा  करना

 चाहतें  हूँ  तथा  स्थिति  का  अनुचित  राजनीतिक  लाभ
 उठाना  चाहते  हैं  1  ऐसे  समय

 पर  जबकि  देश  संकट  से  गुजर  रहा  सरकार  तथा  कर्मचारियों  के  मध्य  अच्छे  संबंध  होने

 चाहिए  जिससे  कि  हम  इस  गंभीर  संग्रह  का  आसानी  से  सामना  कर  सकें  ।

 मुख्य  मंत्रियों  को  भेज  गए  प्रधान  मंत्री  के  पत्र  पर  आपत्ति  व्यक्त  की  गई  है  ।  प्रधान

 मंत्री  को  देश  का  शासन  चलाना पड़ता  देश  में  शांति  और
 व्यवस्था  बनाई  रखनी

 पड़ती  है  तथा

 देश  की  जनता  के  लिये  अनाज  आदि  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ।  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना

 पड़ता  है  कि  संचार  व्यवस्था  भंग  न  हो  ।'  ae  मुख्य  मंत्रियों  को  ऐसा  नहीं  लिखती  तो

 we  अपना  कत्तव्य  निभाने  में  असफल  होਂ  सकती थी  मैं  दोबारा  रेल  कर्मचारियों से

 अनुरोध  करूंगा  कि  समय  को  देखते  हुए  उनको  सरकार  से  सहयोग  करना  चाहिये
 ।

 उन्हें  देश

 142



 12  1896  स्थगन  प्रस्ताव

 उ की  जनता  की  भावनाओं  को  समझना  चाहिये  और  उन्  g  उनकी  भावनाओं  का  विरोध  नहीं  करना

 चाहिये  ।  उन्हों  हड़ताल  नहीं  करनी  चहिये  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  आवश्यक

 सेवाओं  में  कोई  बाधा  उत्पन्न  न  हो  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  scope  of  this  adjournment  motion  is
 very  limited.  None  can  deny  that  negotiations  were  going  on  between  the  leaders  of
 railway  employees  and  the  Government.  The  leaders  were  scheduled  to  meet  the

 Railway  Minister  today  morning.  But  at  night,  alongwith  George  Fernandes,  a  num-
 ber  of  leaders  were  arrested.  No  satisfactory  explanation  had  been  given  about  these
 arrests.  The  people  and  the  House  should  be  told  as  to  what  transpired  during  the
 course  of  the  night  which  necessitated  the  arrest  of  these  leaders.  The  Silence  of
 Railway  Minister  on  the  arrests  had  created  a  doubt  about  the  bona  fides  of  the
 Government.

 Shri  A.  P.  Sharma  (Buxar):  Every  effort  was  being  made  to  reach  an  agree-
 ment.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Shri  Sharma  has  himself  admitted  that  the  first
 item  on  the  agenda  of  the  discussion  with  Shri  Qureshi  was  the  question  of  victimisa-
 tion.  It  was  clear  that  victimisation  of  railway  employees  had  started  earlier  and  its
 climax  had  taken  the  shape  of  arrests.

 Then  it  was  said  that  the  question  of  giving  bonus  to  railway  employees  would
 be  considered  after  the  report  of  the  Bonus  Review  Committee  was  received,  It
 is  an  after-thought.  Even  the  leaders  of  the  INTUC,  when  they  met  the  Prime
 Minister  sometimes  back,  had  told  the  Prime  Minister  that  the  demand  of  railway
 workers  for  bonus  was  justified.  At  that  time  when  President  of  the  INTUC  met  the
 Frime  Minister,  the  leaders  of  the  INTUC  did  not  tell  the  Prime  Minister  that  they
 were  ready  to  wait  for  the  Report  of  the  Bonus  Review  Committee.  At  that  time

 they  pleaded  for  acceptance  of  the  demand  for  bonus,  otherwise  there  would  be
 discontent  among  the  workers.  The  plea  that  no  decision  could  be  taken  on  the

 question  of  bonus  till  the  report  of  the  Bonus  Review  Committee  was  received  was

 merely  an  excuse  for  not  accepting  the  demand.

 If  a  worker  who  worked  in  Tata’s  factory  engaged  in  the  manufucture  of  rail-

 way  engines  gets  bonus  then  it  would  be  unjust  not  to  give  bonus  to  a  worker  who
 did  the  same  work  in  a  railway  workshop.  If  the  question  of  bonus  was  linked  with
 the  report  of  the  Committee  then  why  did  the  Prime  Minister  write  to  Chief  Minis-
 ters  that  the  Government  was  not  in  a  position  to  pay  bonus.  Suppose  if  Bonus  Re-
 view  Committee  recommends  that  Railway  Employees  may  be  allowed  bonus  then
 what  will

 happen
 of  Prime  Ministers  letter.

 रेल  मंत्री  ललित  नारायण  :  हम  अपनी  राय  व्यक्त  नहीं  करना  चाहत  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  award  of  Miabhoy  Tribunal  is  being  quoted.
 It  came  in  July,  1972,  and  the  Railway  Minister  did  not  implement  it  uptil  now.
 There  was  a  feeling  growing  among  the  workers  that  the  Government  accepted
 demands  of  workers  only  when  they  threatened  strike.

 The  Railway  worker’s  strike  would  create  many  difficulties  for  the  country
 when  it  was  passing  through  a  difficult  period.  I  do  not  want  the  strike  to  take  place.
 There  was  ‘still  a  way  out  of  the  present  situation.  The  arrested  leaders  should  be
 released  unconditionally  and  negotiations  should  be  started.  The  railway  workers  are

 patriots.  The  financial  implication  of  the  acceptance  of  demands  could  be  discussed.
 The  Government  could  accept  the  demand  for  bonus  in  priciple,  after  50  per  cent

 payment  in  cash  and  50  per  cent  could  be  deposited  in  Provident  Fund,  If  there  is
 a  will  a  way  out  can  be  found.  Release  of  the  leaders  and  starting  of  negotiations
 could  avert  the  strike.
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur):  Mr.  Chairman,  today  the  question  before
 us  is  whether  the  Railways  are  the  property  of  people,  if  it  is  so,  then  there  is  no
 reason  why  about  10  lakhs  of  employees  disrupt  the  entire  economy  of  the  country
 by  resorting  to  strike  day  in  and  day  out.  If  railways  are  the  property  of  people  there
 is  no  reason  why  only  about  8  lakhs  of  employees  should  disrupt  the  entire  economy
 of  the  country  by  going  on  strike  day  in  and  day  out.  Out  of  six  demands  of  rail-

 been  acceded  to waymen  four  have  been  accepted.  Only  two  demands  have  not
 These  demands  were  regarding  parity  and  bonus  and  they  were  under  negotiations
 with  Railway  Minister.  On  Ist  May  an  agreement  was  reached  on  certain  demands
 But  the  Chairman,  Co-ordination  Committee  did  not  present  himself  for  affixing  his

 signatures  on  the  agreement  on  certain  issues  which  had  been  mutually  accepted.  What
 were  the  reasons  therefor?  Further,  at  the  end  of  the  one  stage  of  negotiation  the
 Chairman,  Shri  George  Fernandes  said  that  all  the  negotiations  were  a  meaningless
 exercise.  On  the  other  hand,  he  said  that  the  technical  notice  of  the  strike  would  not

 prejudice  the  negotiations.  In  his  speeches  at  various  places  in  the  country  Shri
 Fernandes  also  been  instigating  the  people  to  indulge  in  disruptive  activities.  This
 shows  the  mind  of  integrity  he  had.  In  these  circumstances  Govt.  has  acted  correctly
 in  arresting  such  an  individual

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  Hon.  Member  has  alleged  that  Shri
 George  Fernandes  had  instigated  the  people  to  indulge  in  disruptive  activities.  I  want
 to  know  in  which  Newspaper  it  has  appeared.  Was  it  based  on  intelligence  report  or
 it  was  only  a  means  to  bring  a  bad  name  to  him?

 hri  Bhagwat  Jha  Azad:  I  have  said  it  with  full  responsibility

 Mr.  Chairman:  In  my  opinion  only  those  things  may  be  uttered  on  floor  of
 this  House  for  which  Hon.  Member  may  quote  some  reference  in  support  of  it  either
 a  newspaper  report  or  a  copy  of  speech

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  There  are  three  sources  of  knowledge,  i.e.  personal
 derivative  and  authentic.  It  is  based  on  my  personal  knowledge  He  has  delivered.
 such  speeches  in  Asansol,  Dhanbad,  Calcutta  and  Lucknow

 श्री  समर  गह  माननीय  सदस्य  ने  जानकारी  क  जो  तीन  साधन  बतायें  हैं

 वे  अध्यक्ष  महोदय  के  निर्णय  से  मेल  नहीं  रखते  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्हें  इस  बात  की  व्यक्तिगत

 रूप  से  जानकारी  है  कि  श्री  फर्नांडिस  ने  दिल्ली  आदि  में  इस  प्रकार  के  भाषण  दिये  ?

 में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  श्री  फर्नाडीज  के  भाषण  के  समय  सदस्य  महोदय  वहां  उपस्थित
 थे  अन्यथा  क्या  उनके  पास  श्री  फर्नांडिस  के  भाषण  के  टेप  रिको  यदि  नहीं  तो  उनका

 गत  जानकारी  की  बात  कहना  निराधार  है  ।  वह  इसे  स्पष्ट  करें  अन्यथा  इस  प्रकार  की  बात

 न  कहें  ।

 Mr.  Chairman:  Only  such  references  should  be  made  in  the  House  which  could
 be  supported  by  some  documentary  evidence

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  entire  approach  towards  the  imminent  strike  by
 railwaymen  was  politically  motivated  because  the  leader  of  the  National  Union
 had  taken  the  decision  of  going  on  strike  without  consulting  the  other  unions.

 The  demands  of  the  railwaymen  have  been  acceded  to  and  this  would  cost  the
 Govt.  about  Rs.  80  crores.  Further  Railwaymen  demand  parity  and  bonus  and  if  it
 is  accepted  the  wage  bill  of  the  railways  which  is  Rs.  530  crores  would  be  doubled
 and  in  order  to  meet  this  the  railway  fares  and  freights  will  have  to  be  increased  by
 100  per  cent

 Govt.  has  committed  a  mistake  in  introducing  the  system  of  bonus.  Time  has,
 come  when  Govt.  should  correct  it  and  link  the  issue  of  bonus  with  production.
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 pee

 The  previous  four  strikes  in  Railways  has  resulted  in  loss  of  Rs.  630  crores  to  the
 nation.  The  proposed  rail  strike  would  further  disrupt  the  economy  of  the  country

 The  Railway  Minister  should  not  bow  down  this  time.
 and  it  would  leave  far  reaching  impact.  Therefore,  this  strike  should  not  be  tolerated.

 श्री  सेझियान  q  श्री  ज्योतिमंय  बसु  के  प्रस्ताव  का  समधन  करता  हूँ
 मं

 समझौते
 की

 बातचीत  के  गुणदोप  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  जिस  ढ़ंग  से
 रेल

 क्मेंचारियों  को  बिना  बात  के  पकड़ा  जा  रहा  है  उसका  विरोध  करता  हूं  ।

 यह  सत्य
 है

 कि  इस  समय  रल  हड़ताल  आधिक  कठिनाइयों  को  किन्तु  हड़ताल की
 स्थिति

 तो
 स्वयं  आर्थिक

 कठिनाइयों से  उत्पन्न  हुई  है
 ।  ag  सब  विदित है  कि  हड़ताल से

 उत्पादन  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  यदि
 सरकार  भी  यह  मानती  है  तो  उसे  हड़ताल  पर  और

 तालाबन्दी  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिये  |  किन्तु  इस  संबंध  में  सरकार  के  स्थिर  मत  नहीं  है

 एक  ओर  तो  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  यह  कहते  हैँ  कि  हड़ताल  करना  तो  श्रमिकों
 का

 मूलभूत
 अधिकार  है  और  दूसरी  ओर  श्रमिकों  को  हड़ताल  करने  पर  देशद्रोही  कहा  जाता

 हमें  यह  पता  नहीं  कि  श्री  फर्नाडीज  ने  आसनसोल  में  क्या  कहा  ।  किन्तु  श्री  एन०  चक्रवर्ती

 और
 श्री  महालंगी  ने  तथा  सैकड़ों  अन्य  व्यक्तियों  ने  क्या  किया  है  जिन्हें  जेल  में  डाल  दिया  गया

 सरकार  ने  पहले  उनके  प्रतिनिधियों  को  बातचीत  के  लिये  बुलाया  war  फिर  उनको
 जल  में  बन्द  कर  दिया  गया  ।  यदि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कुछ  इरादा  बना  रखा

 था  तो  बातचीत  करने  का  क्या  लाभ  होगा
 ?

 इस  प्रकार  सरकार  के  कर्मचारियों
 के

 प्रतिनिधियों
 को  बातचीत  के  लिये  बुलाने  और  उन्हें  जेल  में  डालने

 का
 सरकार

 का
 रवया  बहुत  ही  आपत्तिजनक

 है  ।  यह  तो  तानाशाही  प्रशासन  से  भी  खराब  है  ।

 इस  घटना  से  हमारे  दिलों  में  सरकार  के  प्रति  आशंका  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  उसने

 आरम्भ  से  ही  यह  निश्चय  कर  लिया  है  कि  हड़ताल  किसी  तरह  असफल  हो  जाये  और यह  कि

 वह  इसके  लिये  प्रयत्नशील  नहीं  है  कि  हड़ताल  न  हो  वरन  वह  देश  का  ध्यान  आधिक

 भाइयों  की  ओर  से  हटाकर  हड़ताल  की  ओर  खींचना  चाहती  है  ।  और  इस  प्रकार  वह  हड़ताल

 को  उन  सब  असफलताओं  के  लिये  बलि  का  बकरा  बनाना  चाहती  है  जिनसे  उनकी  गलत  योजनाओं

 तथा  स्फितिकारी  आधिक  कार्यक्रम  के  कारण  आधिक  अव्यवस्था  हुई  ।

 मेँ  सरकार  से  अपील  करता  हूँ  कि  इन  सब  गिरफ्तार  नेताओं
 को

 रिहा  किया  जाय
 बातचीत जारी  की  जाये

 =

 att  वसंत  साठे  यह  देखकर  दुःख  होता  है
 कि  हम  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गये

 x  जहां  श्रमिक  संघ  श्रमिकों  के  व्यवहार  और  रेलवे  बोर्डे  के  अधिकारियों  के  व्यवहार

 देश  का  सार्वजनिक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  बंद  होने  वाला  है  जिससे  देश
 की

 अर्थव्यवस्था  पूरी  तरह  से
 छिन्न-भिन्न  हो  जायेगी  ।

 लगता  है  यहां  भी  चिली  देश  की  तरह  कि  षडयंत्र  cat  जा  रहा  है  जिसके  अन्तरगत  आधिक
 अराजकता फैलाने  की  योजना

 रेल  बोर्ड  तो  में  उनकी  मांग  का  पूरा  समर्थन
 करता  | श्रमिक  संघों  ने  यदि  यह

 मांग
 की

 होती  कि  उत्पादन  के  साधनों  के  स्वामी  हम  है
 न

 कि

 यदि
 उन्होंने  रेल  प्रबंध  में  भाग

 लेने  की

 मांग  की  होती  तो  मेरा  सेन  उन्हें  पूरा  मिलता  ।  यदि  हम  सच्चे  नागरिक  हूँ  तो  हमारे

 महत्वपूर्ण  aa  के  नेताओं  उत्पादन  में  वृद्धि  प्रयत्न  करने  चाहियें  ।  मैंने

 सरकार  को  बताया  है  कि  समस्या  क  समाधान  का  सबसे  अच्छा  ढंग  यह  है  कि  शक्ति  प्रदर्शन

 न  किया  जाये  किन्तु  आज  स्थिति  यह  है  कि  श्रमिक  संघों  में  भी  कुछ  लोग  असंभव  मांगे  करते
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 ह

 वसंत

 ह  |  आप
 लोग  दिल  पर  हाथ  रखकर  सोचिये

 कि
 कया

 व्तेंमान  परिस्थितियों  में  रेल  विभाग र के  लिये  और  450  करोड़  रपए  का  भुगतान  करना  संभव  है  ?  NN] न  श्रमिकों को  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  समान  वेतन  देता  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्या  किसी
 भी

 उत्तरदायी  संघ  ने  सरकार  से  यह  कहा
 कि

 वह
 बोनस  पुनरीक्षा  समिति

 की  रिपोर्ट की  प्रतीक्षा  यदि  वह  रिपोर्ट  उनके  पक्ष  में  न  होती  तो  आगे  की  कार्यवाही
 के  बारे  में  सोचते  किन्तु  उस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  तो  करते  |

 Basically,  I  agree  that  there  should  be  a  national  wage  policy  and  monopolists
 should  be  removed  from  the  scene  and  production  should  be  in  our  own  hands  but  in

 present  days  context,  they  cannot  ask  for  parity  with  the  public  sector.

 इन  दो  मांगों  को  छोड़कर  शेष  जेसे  उचित  दर  की  दुकानों  को  खोलना  आदि  उचित
 हैं  ।  किन्तु  अतिरिक्त  राजसहायता  देना  संभव

 नहीं

 जब  रल
 प्राधिकारियों  को

 पता  लगा कि
 जाज॑  फर्नाडीज़  और  उनके  कुछ  साथी  तोड़फोड़ की  तैयारी  में  लगे  हैं

 Shri  M.  Banerjee  (Kanpur)  On  a  point  of  order  Mr  Chairman.  Shri
 Goswami  while  in  the  chair  had  ruled  that  nothing  should  be  said  against  a  person
 who  is  not  present  in  the  house  and  so  cannot  defend  himself.  Therefore  want
 than  no  charges  should  be  made  against  Sh.  George  Fernandes

 Mr.  Chairman  You  know  that  from  the  moment  this  discussion  started  so
 many  times  points  of  orders  have  been  raised.  One  or  the  other  name  is  being  quoted
 I  do  not  know  what  to  do.  I,  therefore,  leave  the  matter  to  the  members  themselves
 to  decide  how  for  it  is  proper  to  quote  persons  who  are  not  in  the  House

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन
 में  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  दना  चाहती  हूं

 ।  में  वार्तालाप  समिति

 की  सदस्या  हूँ  और  में  स्पष्ट  करना  fe  जज  फर्नाडीस  द्वारा  हस्ताक्षरित  परिपत्र  में

 यह  कहा  गया  था  कि  (1)  यात्री  गाड़ियों
 को

 निकटतम  स्टेशन  पर  छोड़ा  जाये
 ,  (2)  रेल

 स्टेशन  और  संपत्ति  को  किसी  प्रकार  की
 हानि

 न  पहुंचायी  जाये
 और  (3)  अलग-अलग  मंत्रियों

 के  विरुद्ध  अभद्र  भाषा  का  प्रयोग  और  गंदा  प्रचार  न  किया  जाये  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Mr.  Chairman,  members  of  the  Ruling  Party
 instead  of  answering  the  points  raised  by  the  opposition  members  are  indulging  in
 mud  throwing

 The  real  question  is  whether  the  Government  was  willing  to  settle  this  issue
 through  negotiations?  If  that  was  so,  why  were  arrests  made  at  midnight  yesterday

 I  would  like  to  read  out  some  sentences  from  the  letter  sent  by  Shri  George
 Fernandes  from  the  jail

 _  उन्होंने  लिखा  हैं  कि  श्री  मिश्र  ने  आश्वासन  दिया
 वार्तालाप  जारी  रहने  तक

 ई  गिरफ्तारी  नहीं  होगी  ।  श्री  बरुआ  और  श्री  चौधरी  जोकि  शिकायत  समिति  के

 इस्म  ने  4  बजे  समिति  की  बैठक  करनी  थी

 otrati Therefore,  the  charge  that  they  wanted  to  break  off  the  neg  (018  है  ons  deliberately
 is  baseless.

 श्री  जाज॑  फर्नांडिस
 ने  यह  भी  लिखा  4  कि  रेलवे  बाड़  को  यह  पथ

 ने
 भी

 गलत  है  कि
 सारांश का  मसौदा  तैयार  करने  नहीं  आया |  उन्हें  पत्ता  कि  मैं  कल  लखनऊ  था  |

 हमारी  ओर से  श्री  गोखले  और  श्रीमती  पावती  कृष्णन  को  उपस्थित  होना  था  ।
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 In  addition  to  this,  I  would  like  to  draw  the  attention  to  four  more  things  also.
 One  is  that  Shri  Fernandes  wrote  to  Shri  Karunanidhi  and  Shri  Achyut  Menon  for
 taking  initiative  for  honourable  settlement  of  the  railway  employees’  problems.  They
 should  now  been  given  opportunity.  Second  is  that  by  writing  to  Shri  Vithal  Gadgil
 I  tried  to  arrange  a  meeting  between  the  Congress  Parliament  Party  and  Shri  Fernan-
 des.  Thirdly,  Shri  S.  M.  Banerjee  and  the  other  members  had  said  that  a  delegation
 of  the  members  of  the  Parliament  should  meet  the  Prime  Minister  on  her  return
 from  Iran  and  Fourthly,  a  meeting  of  the  Business  Advisory  Committee  was  held
 today  and  as  such  it  should  have  been  given  a  chance  to  discuss  the  matter  relating
 to  railway  dispute  so  that  honourable  solution  could  have  been  tried.  We  should  look
 at  the  matter  in  this  background.

 Govern- From  the  arrests  made,  what  I  feel  is,  and  it  is  very  clear  from  the
 ment’s  circular,  that  they  had  already  decided  that  insted  of  solving  the  problem
 through  negotiations,  the  Minister  for  Railways  should  show  how  to  rule  with  rod.

 We  have  not  come  here  to  learn  the  lesson  of  patriotism.  The  direct  ques-
 tion  is  whether  the  Government  was  interested  in  setting  the  issues  and  the  intention
 of  the  Government  is  very  clear  in  their  circular.

 As  regards  the  arrest  of  Shri  Fernandes  in  Lucknow  thought  that  he  might
 have  defied  orders  under  Section  144,  But  on  enquiry  from  the  State  Government
 it  was  revealed  that  the  arrest  was  made  on  the  orders  of  Delhi  Administration.  I
 fail  to  understand  why  those  arrests  were  made  when  a  fresh  round  of  talks  was  to

 begin  this  morning.
 So  far  as  the  question  of  demands  was  concerned,  there  was  no  doubt  that  if

 the  demand  of  parity  was  implemented  it  might  lead  to  some  difficulties.
 what  the  railwaymen  want  is  that  the  demand  should  be  accepted  in  principle  and
 then  they  could  be  implemented  in  a  phased  manner.

 The  railwaymen  also  want  bonus.  Let  the  Railway  Minister  amend  the  terms  of
 reference  of  the  Bonus  Review  Committee  so  that  it  could  also  consider  the  question
 of  giving  bonus  to  the  railwaymen.

 The  demands  of  railwaymen  are  quite  justified  and  the  Government  should  pre-
 pare  a  phased  programme  for  their  implementation.  The  railwaymen  want  an  honour-
 able  settlement.  The  Government  should  desist  from  the  path  of  repression,  release
 their  leaders  and  have  a  fresh  round  of  talks  with  their  leaders  for  arriving  at  a  settle-
 ment.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur):  It  is  wrong  to  say  that  the  Gov-
 ernment  or  the  Railway  Minister  do  not  want  a  settlement.  Had  it  been,  so,  why
 should  have  they  called  all  these  meetings  with  the  representatives  of  the  workers  and

 why  should  have  they  made  all  these  efforts?  Let  them  who  say  that  Government
 do  not  want  a  solution  come  out  with  some  proof  otherwise  there  is  no  point  in

 making  such  charges.

 I  will  like  to  know  from  them  who  claim  to  be  trade  union  leaders  how  far  it  is
 correct  to  give  a  call  for  strike  when  the  country  is  passing  through  a  grave  eco-
 nomic  crisis.  Do  thev  consider  it  is  the  interest  of  nation?  As  a  trade  union  leader
 J  am  pointed  to  see  how  the  trade  union  movement  is  going  in  a  wrong  direction  in
 the  country.  No  one  who  had  faith  in  the  trade  union  movement  will  approve  of  the
 methods  adopted  by  them  who  want  the  strike  to  take  place.

 I  also  want  that  the  Miabhoy  Award  and  various  recommendations  of  the  Wage
 Board  should  be  implemented.  There  is  also  the  question  of  nearly  three  lakh
 casual  workers  who  should.  be  made  permanent.  The  Minister  has  accepted  the  sug-
 gestions  of  the  Chairman  and  other  members  of  the  Coordination  Committee  and
 has  said  that  he  would  implement  those  suggestions,  whatever  be  the  expenditure.  The

 railway  workers  want  the  Miabhoy  Award  to  be  implemented  and  it  has  been  im-

 plemented.
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 [Shri  Narshing  Narayan  Pandey]

 There  are  also  the  demands  for  bonus  and  pay  parity.  I  do  not  say  that  these
 demands  are  not  justified.  But  the  question  is  whether  at  a  time  when  the  country
 was  facing  a  very  serious  economic  crisis,  is  it  right  for  the  Coordination  Committee
 to  press  these  demands.  Rather  the  Coordination  Committee  should  have  told  the
 railwaymen  that  some  of  their  demands  have  been  met  and  now  they  should  not  do
 anything  which  might  disrupt  the  economy  of  the  country.

 थी  इ्यामनन्दन  fax  इस  समय  हड़ताल  हर  प्रकार  से  हानिकारक

 उसे  टाला  ही  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  यदि  हो  तो  रेल  कर्मचारी  भी  हड़ताल

 को  टालना  चाहते  है  ॥

 हड़तालों  को  परस्पर  बातचीत  द्वारा  टाला  जाना  चाहिए  और  इस  दिशा  में  सरकार  को

 निष्ठापूर्वक  प्रयत्न  करना  चाहिए  |  हमें  इस  बात  में  संदेह  है  कि  क्या  सरकार  ऐसा  करना

 हैं  ।
 सरकार  के  लिये  पिछले  कुछ  दिनों  के  कृत्यों  से  यह  संदेह  पैदा  होता है  ।  $

 बातों  की  ओर
 तो

 अन्य  सदस्यों  ने  ध्यान  दिलाया  है  परन्तु  मुझे  विशेष  रूप  से  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 मुख्यमंत्रियों  को  भेजे  गए  उस  पत्न  की  ओर  ध्यान  दिलाना  है  जिसे  समाचारपत्रों  में  जानबूझकर
 प्रकाशित  किया  गया  है  ।  इससे  सरकार  के  रूख  का  परिचय  मिलता  है  |

 गृह
 मंत्री  ने  भी

 हाल  ही  में  यह  घोषणा  की  है  कि  आन्तरिक  सुरक्षा  का  उपयोग  रल  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध खुल  कर  जायेगा  उसके  बाद  रल  कर्मचारियों  के  प्रमुख  नेताओं

 जो  बातचीत  में  बहुत  सहायक  होते  गिरफ्तार
 कर  दिया  गया

 ।  इससे  ada  उत्तेजना  फैली  है  ।

 सरकार
 को

 विभिन्न  उद्योगों  और  सेवाओं  के  कर्मचारियों  के
 साथ

 व्यवहार  करते  समय
 कतिपय  सिद्धांतों  का  पालन  करना  चाहिये  ।  इन  सिद्धांतों  का  पालन  समान  रूप  से  किया  जाना

 चाहिए  प्रश्न  वतन  की  समानता  अथवा  बोनस  का  हो  अथवा  कोई  और  ?  बोनस  का  प्रश्न

 सरकार  को  बोनस  समीक्षा  समिति  के  समक्ष
 और

 अधिक  अच्छे  तरीके  से  लाना  चाहिए  था  ।

 इस
 मामले  में  गंभीर  > उसे  कर्मचारियों  में

 यह
 विश्वास  पैदा  करन  चाहिए  कि  वह  Q  ।  यदि

 सरकार  गम्भीरता  पूर्वक  बात  करना  चाहती  है  तो  रेल  कर्मचारियों  के  सभी  नेताओं  का  अविलम्ब

 रिहा  किया  जाना  चाहिए  ।

 ्  और  वेतन  के  संबंध  में  एक  राष्ट्रीय
 नीति  होनी  चाहिए  |  इस  संबंध  में  सरकार

 को  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  वह  इस  बात
 की

 जांच  कराने
 के

 लिये  आयोग  नियुक्त
 करेगी ।

 श्री  एच ०  एम०  पटेल
 :

 रेल  हड़ताल  देश  के  लिये  बहत  हानिकारक  होगी  ।
 इससे  देश  की

 अर्थव्यवस्था
 में  एक  अवरोध  आ  जायेगा  |  यदि  हड़ताल  लम्बे  समय  पर  चलीं

 को  चारों  ओर  अव्यवस्था  फैल  जायेगी  ।  इस  विकट  स्थिति का  हम  सबको  सामना  करना  चाहिये  |

 हड़ताल  को  टालने  के  लिय  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  जब  तक  नेता  गिरफ्तार  हू

 ब  तक  हम  हड़ताल  के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  सोच  सकते  |  सरकार को  पहला  काम

 पह  करना  चाहिए  कि  वह  रेल  कर्मचारियों  के  नेताओं  को  छोड़  दें
 |  जिन  मदों  के  संबंध  में

 हो  चुका  है  उनके  बार
 में  भी  कुछ  गलतफहमी  है  जिसे  दूर  किया  जाना  चाहिये

 सरकार  ने  उचित  दर  की  दुकान  खोलने  की  जिस
 बात

 को  माना  है  वह  उससे  सर्वथा  भिन्न
 जो  कर्मचारी  चाहते  हैं  ।

 कर्मचारी  यह
 गारंटी  चाहते  हैं  कि  उन्हें  रेलवे  से  अन्न  सिलता

 हे  ।  रेलवे  को  अपने  कर्मचारियों  के  लिये  आवश्यक  अनाज  मिलता  रहना  चाहिये  |

 अन्य  दो  प्रश्न  बोनस  और  वेतन  में  समानता  से  संबंधित  हैँ  ।
 =|

 पहली  बात  यह  है  कि

 ब  सरकार  चाहे  लाभ  हो  या  हानि  सरकारी  उपक्रमों  को  बोनस  देने  के  लिये  राजी  हो  गई
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 है  तब  वह  यह  कसे  कह  सकती  है  fe  रेल  स  रकारी  कमंचारी  और  उन्हें  बोनस

 नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 रेलवे  कमंचारियों  की  मांगे  सही  हैं  और  उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  हड़ताल

 के  परिणाम  अच्छे  नहीं  होंगे  ।  रेलवे  कमेंचारीयों  की  मांगें  सर्वथा  उचित  हैं  ।  उनने  साथ

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कर्मचारियों  से  भिन्न  बर्ताव  क्यों  किया  जाये  ।  किसी  सदस्थ  ने

 पूछा  था  कि  कृषि  श्रमिकों  के  बारे  में  क्या  कर  रहे  क्या  रलवे  कर्मचारियों की  अपेक्षा  उन्हें

 बहुत  कम  वेतन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  रेलवे  कमेंचारियों  के  वेतन  की  तुलना  उनके  साथ  नहीं

 की  जानी  चाहिये  अपितु  उनकी  आय  की  तुलना  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  अथवा  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कर्मचारियों  से  की  जानी  चाहिये  ।  रेलवे  कमंचारियों  की  मांगें  सही  हैं  तथा

 उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  हड़ताल  के  परिणाम  बहुत  at  होंगे  ।  मझे  भाशा

 है  कि  गिरफ्तार  किए  गए  सभी  नेताओं  को  छोड़  दिया  बातचीत  आरम्भ  जमायेगी

 तथा  यह  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  इस  मामले  के  संतोषजनक  परिणाम  निकलें  ।

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  :  It  has  been  stressed  by  all  the  parties  that  the
 deficit  areas  should  be  supplied  with  foodgrains  and  the  requirements  of  core  indus-

 try  should  be  met  so  that  the  production  does  not  suffer.  On  the  other  hand  efforts
 are  being  made  to  disrupt  the  life  line.  These  two  things  cannot  go  together.  It  is  not
 correct  to  say  that  Government  have  ignored  the  demands  of  the  workers.  Govern-
 ment  have  honoured  their  commitments.  Some  of  them  have  already  been  imple-

 is mented  while  others  are  in  the  process  of  implementation.  The  issue  of  bonus

 being  examined  by  a  committee  appointed  for  this  purpose.  We  should  await  its

 findings.

 The  leaders  of  striking  Railwaymen  are  adopting  double  dealings.  On  the  one
 hand  they  say  that  they  do  not  believe  in  violence,  but  on  the  other  hand  they  are

 instigating  the  workers  for  sabotage.  That  is  why  Government  was  forced  to  take
 action.

 श्री  प्रिय  रंज्षन  दास  मुशी  वर्तमान  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  a

 इस  स्थगन  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  मैं  श्रमिकों के

 हितों  का  विरोधी हूँ  ।  इस  समय  सबसे  बड़े  दुःख  की  बात  यह  है  कि  रेलवे
 जो  सरकार

 का
 सब  से  बड़ा  उपक्रम  के  श्रमिकों के  आन्दोलन  का  नेतृत्व  श्री  जाज  फर्नाडीज  जैसे  नेताओं

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  देश  में  श्रमिकों  के  आन्दोलन  का  बहुत  आदर  करता  हूँ  जिसके

 लिए  कार्मिक  संघ  के  अनेक  नेताओं  और  श्रमिकों  ने  अपना  बलिदान  दिया  है
 ।  किन्तु मैं  नहीं

 जानता  कि  वे  इन  संगठित  श्रमिकों  के  आन्दोलन  का  कब  तक  पक्ष  लेते  रहेंगे  जो  अपनी  मांमें

 मनवाने  के  लिये  सरकार  को  शुकने  के  लिये  मजबूर  कर  देंते  हैं  परन्तु
 जो

 श्रमिक  संगठित
 तथाकथित

 नहीं  है  और  जिनकी  ओर  से  बोलने  वाला  कोई  नहीं  उनका  क्या  होगा
 ?

 शील  श्रमिक-नेताओं  द्वारा  उनकी  समस्याओं  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  जाता  है  ।  हमार देश  में

 केवल  असंगठित  वर्ग  ही  एसा  वर्ग  है  जो  वर्तमान  आर्थिक  संकट  में  वास्तविक  रूप  से  कठिनाई

 का  सामना  कर  रहा  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  की  मांगें  वास्तविक  हैं  और

 इस  संबंध  में  रेल  मंत्रालय  तथा  अन्य  विभाग  बातचीत  कर  हे हैं

 इस  वाद-विवाद  में  दो  बातों  पर  चर्चा  हुई  हैं
 ।

 एक  बात
 तो

 यह  है  कि
 जब

 बातचीत
 य  रही है  तब  श्रमिक  संघ  के  नेताओं  को  गिरफ्तार  किया  जाना  अनुचित  है  और  इस  प्रकार

 नेताओं को  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  और  बातचीत  जारी  रहनी यह  मांग  की  गई  है  कि

 चाहिए  दूसरी  ओर  सरकार यह  कहं  रही  है  कि  जब  बातचीत  चल  रही  थी  तो  श्रमिकों  के

 के  fer  के  विरोध  में  कार्यवाही  की  है
 ।  में  विपक्ष के  सदस्यों  से

 कुछ  नैताओं  ने  बातचीत

 एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि
 यदि

 सरकार  उनकी  होती
 और

 उन्हें  शांति  भंग  होने
 का

 खतरा
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 ण्

 [aft  प्रिय  रंजन  दास

 होता  और  यदि  उनको  बातचीत  के  बजाय  को  प्रोत्साहन  देने  वाले  भड़काने  घाले  भाषणों

 का  सामना  करना  पड़ता  तो  वे  क्या  करते  ?  इस  वर्तमान  परिस्थिति  में  कानून  और  ब्यवस्था

 बनाए  रखने  के  लिये  सरकार  के  पास  इसके  अतिरिक्त  और  क्या  विकल्प  है  ?

 यहाँ  कई  बार  कहा  गया  है
 कि

 कांग्रेस  दल  धन  एकत्र  कर  रहा  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि
 श्री  न  फर्नाडीज  की  पिछले  ata  की  दौशन  की  गतिविधियों  की  जांच  की  जाय  कि  उन्होंने

 इतना  धन  कसे  और  किन-किन  साधनों  से  एकत्र  किया  है  ।  श्री  फर्नाडीज  के  क्रियाकलाप  श्रमिकों

 के  हित  में  नहीं  हैं  ।

 में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  रेलवे  कर्मचारी  कठिनाइयों का  सामना  कर  रहे  हैं  ।
 कुछ  कमेंचारियों  को  कठिन  परिस्थितियों  में  कार्य  करना  पड़ता  है  जिससे  उनके  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ता  है  ।  श्रेणी  चार  के  कमंचारियों  कीਂ  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  मैने  उनकी  काय

 करने
 की  परिस्थितियों में  सुधार  करने  के  लिए  रेलवे  से  बार-बार  अनुरोध  किया है  ले

 इस  दिशा  में  कुछ  का्यबाही  नहीं  की  गई  है  ।

 रेल  मंत्री  काफी  उदार  हैं  ।  श्रम  मंत्री  तथाਂ  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों के  साथ  wer

 की  है  ।.  में  जानता  हूँ  कि  कभी-कभी  रेलवे-बोर्ड  के  लोगों  द्वारा  उनकी  शिकायतें  नहीं  सुनी  जातीं
 at  यदि  कमंचारियों  का  पालियों  के  प्रति  रुख  नहीं  बदलता  और  यदि  tag  बोर्ड  अपना  रवैया

 नहीं  बदलाता  तो  इससे  और  समस्याएं  उत्पत्न  होंगी  ।  उन  शक्तियों  क  साथ  कोई  समझौता

 नहीं  करना  चाहिये  ।  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  में  तोड़-फोड़  चाहते  हैं  ।  सरकार

 को  नीचा  दिखाने  तथा  अव्यवस्था  फैलां  ने  के  लिये  सुनियोजित तरीका  अपनाया  गया  है

 श्रमिकों  के  साथ  मेरी  पूरी  सहानूभूति  है  लेकिन  में  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कठिनाई  पदा

 करने  वालों  के  हाथों  की  कठपुतली  न  बनें  ।

 भी  सुरद्र  महन्ती  :  स्थिति  का  विश्लेषण  करने  पर  कोई  भी  निष्पक्ष  व्यक्ति

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचगा  कि  सरकार  ने  रेलवे  हड़ताल  को  प्रोत्साहन  दिया  रेलवे  कर्मचारियों

 के  यह  निश्चय  करने  पर्व  कि  वे  8  1974  को  हड़ताल  करें  अथवा  रेल  मंत्रालय  ने
 200  गाड़ियाँ रह  कर  दीं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  तथा  रेल  मंत्रालय  की  ओर  से

 +  | ऐसी  कार्यवाही  के  किये  जाने  का  क्या  औचित्य  @  200  गाड़ियों  को  te  करने  तथा  यात्ना
 करने  वालों  की  परेशानी  में  कोयला  आदिकी  आवाजाही  में  अव्यवस्था  पैदा  करने

 का  क्या  विशेष  कारण  था  ।  केवल  सरकार  ने  ही  रलव  कर्मचारियों  को  हड़ताल  के  लिय

 भड़काया  है  ।  रेलवे  कर्मचारी  इसके  लिये  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  गिरफ्तार  नेताओं  को  तत्काल

 क्या  जाना  चाहिए  और  बातचीत  आरंभ  की  जानी  चाहिये

 Shri  Jagdish  Chandra  Dixit  (Sitapur):  At  the  15th  labour  conference,  we  had

 accepted  the  view  that  the  workers  must  get  need  based  wages  but  we  have  not  been

 able  to  form  our  National  Wage  Policy  even  after  so  many  years.

 So  long  as  this  isnot  done,  alternatives  are  bound  to  be  suggested.  The  de-

 mand  of  parity  is  one  such  alternative.  If  it  is  accepted  then  the  original  demand  of
 need-based  wage  will  have  to  be  given  up.

 As  regards  bonus,  there  can  be  no  two  opinions  that  the  railway  employees
 must  get  bonus.  If  workers  in  other  sectors  can  get  bonus  there  is  no  reason  why
 the  railwaymen  should  not  get  it.  But  this  is  something  to  be  decided  by  collective

 bargaining  and  we  will  have  to  decide  as  to  what  extent  we  can  go.  Any  obstinacy

 in  this  regard  benefited  neither  the  labour  movement  nor  collective  bargaining.

 I  would  therefore  appeal  to  the  railway  employees  to  adopt  the  right  course

 and  desist  from  participating  in  the  strike,
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 श्री  पी०  जी०  सावलंकर  )
 :  रेल  हड़ताल  के  संबंध  में  बहुत  कुछ  कहा  चुका

 है  और  मुझे  ag  प्रीतीत  होता  है  कि  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  और  सरकार  इस  संकट  की  ओर

 विशेष  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  तथ्य  यहू  है  कि  वर्तमान  सरकार  शासन  करने  की  इच्छा

 और  क्षमता  खो  चुकी  है  ।  वें  अपने  ही  कार्यों  से  सुविधा  में  पड़  गये  हैं  ।  अब  उनका  यहां

 यह  कहने  का  कोई  अथ  नहीं  है  कि  बचाओं  ऐसा  न  करो  क्योंकि  हमारे  सामने  अनेक
 ae  मै

 कठिनाइय  I  किन्तु ag  कठिनाइयां  किसने  पैदा  कीं  ।  सरकार  के  अलावा  किसी  अन्य  ने  नही ं।

 सरकार  ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  मजदूर  संघ  के  नेताओं  के  राजनीतिक  हित  हैं  किन्तु

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  के  कार्य  अपने  राजनीतिक  हित  से  प्रेरित  हैं  ।  वे  देश  के

 सभी  भागों  में  अनेक  गाड़ियों  को  रद  जनता  में  एक  प्रकार  का  आतंक  पैदा  करने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  |  शायद  सरकार  यह  समझती  है  कि  इससे  वे  लोगों  की  सहानुभूति  प्राप्त

 कर  लेंगी  |  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि
 जनता  को  रेल  कर्मचारियों  के  साथ  अधिक  सहानुभूति

 संरकार  सारे  देश  को  यह  दिखाना  चाहती  है  कि  रेल  कमेंचारियों  के  कारण  ही  अर्थव्यवस्था

 अस्तव्यस्त  हो  रही  है  किन्तु  सचाई  यह  है  fe  सरकार  स्वयं  लोक  संसदीय

 प्रणाली  और  जनजीवन  में  गड़बड़ी  पैदा  कर  रही  है  ।  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  विशेषकर

 भज  सुबह  भी  जाजें  फर्नाडीज  तथा  अन्य  नेताओं  को  गिरफ्तार  वह  धोखेबाजी  का  कार्य

 है  |

 सरकार  ने  बातचीत  ईमानदारी  से  नहीं
 की

 है  यदि  वे  ईमानदारी  से  बातचीत  करते
 तो

 उन्हें  कोई  समझौता  करने  के  लिये  गंभीर  प्रयास  करने  थे  ।  दूसरी  ओर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि

 कोई  मान्य  दल  निकालने  के  लिये  निष्ठा  और  गंभीरता  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 बोनस  की  मांग  की  भी  चर्चा  की  गई  है  इस  संबंध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  ।  जब  बोनस

 पुनरीक्षण  समिति  का  उल्लेख  किया  गया  है  तो  फ़िर  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  पर  रेल  कर्मचारियों

 को  बोनस  ay  के  विरुद्ध  क्यों  दबाव  डाला  गया  ?

 सरकार  को  इन  गिरफ्तार  नेताओं  को  तत्काल  रिहा  करना  चाहिये  और  यथा  शीघ्र  बातचीत

 आरम्भ  करनी  चाहिये  तथा  कर्मचारियों  की  जो  न्यायोचित  मांगें  हैं  उन्हें  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  आई०  के०  :  श्री  मधु  लिमये  ने  आकाश  वाणी  के

 ‘gat  महलਂ  कार्यक्रम से  प्रसारित  होने  वाले  एक  प्रसारण का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  संबंध  में
 आकाशवाणी  से  पूरी  जांच  पड़ताल  की  गई  है  तथा  पता  चला  है  कि  सदस्य  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 सही  नहीं  है
 ।

 में यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  वाद-विवाद रल  मंत्री  एल०  एन०

 के  दौरान  सदस्यों  ने  कुछ  कार्यवाहियों  का  उल्लेख  है  और  कहा  है  कि  श्री  जाजें  फर्नांडीज

 तथा  अन्य  नेताओं  at  गिरफ्तारी  के  लिये  रेल  मंत्रालय  जिम्मेदार  नहीं  है  वरन  गृह  मंत्रालय  तथा
 a अन्य  मंत्रालय  जिम्मेदार  ए  |  मैं  यह  कहना  हैँ  कि  रेल  मंत्रालय  का  प्रभारी  मैं  हूं

 और  यह  मेरी ही  जिम्मेदारी है  ।  यदि  कोई  निर्णय  गया है  तो  वह  मेरी  अनुमति

 से  लिया  गया  है  और  मैँ  अपनी  जिम्मेदारी  से  दूर  नहीं  भागूंगा ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  लोकतन्त्र  तथा  मजदूर  संघों  में  विशवास  नहीं  रखते  हैं  ।  किन्तु

 वास्तविकता  यह  है  कि  मैं  मजदूर  संघों  का  पूर्ण  समर्थक हूं  यह
 बात

 मैँ  कई  बार  दोहरा  चुका
 '

 ।  मैं  तो  चाहता  हूँ  कि  मजदूर  संघ  मजबूत  हो  तथा  प्रबुद्ध  प्रबंध  चाहता  हूँ  ।  जब  तक  रेल

 कर्मचारियों  का  मजदूर  संघ  सुदृढ़  न
 हो

 तथा  साथ  ही  प्रबन्ध  व्यवस्थित  न  हो  तब  तक  रलवे

 में  शांति  नहीं  रह  सकती  ।  यही  वास्तविक  समस्या  है  जिसका  हमने  सामना  करना  है  ।
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 एल०  एन०

 अभी  कुछ  समय  पहले  मियां  भाई  अधिकरण  पंचाट  के  अनुसार  किये  गये  समझौते  के  अनुसार
 रेल  कर्मचारियों  को  70.0  से  80  करोड़  साए  मिलेंगे  यहं  राशि  उस  110  करोड़

 रुपए  से  अतिरिकत  है
 जो

 तीसरे  बेतन  आयोग  सिफोरिशों
 का

 अनुपालन  करने  में  लगे  हैँ
 ।

 इस  प्रकार  एक  वर्ष  में  भारतीय  रेल  कर्मचारियों  के  वेतन  में  40  प्रतिशत  की  वृधि  हो  जायेगी  |

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वेतन  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 बोनस  का  संबंध  है  इस  बारे  में  अनेक  सदस्यों
 तथा

 मैने  सरकार  का  दृष्टिकोण
 स्पष्ट  कर  दिया  है  और  उस  पर  हम  कायम  रहेंगे  ।

 यह  भी  कहा  गया  है
 कि

 हम  बातचीत  करके  कोई  समझौता  करने  के  प्रति  गंभीर  नहीं
 बास्तव  में  हम  बातचीत  करके  कोई

 समझौता  निकालने  के  प्रति  पुरी  तरह  गंभीर  हैं  ।,  मेंने  ही

 मजदूर  संघ  के  नेताओं  को  बातचीत  के  लिये  बुलाया  था
 ।  किन्तु  जब  हम  किसी  समझौते  पर

 पहुंचने  वाले  थे  कि  कुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  बातें  हो  गईं
 और  हम  अन्तिम  रूप  से  किसी  समझौते  पर

 नहीं  पहुंच  सकें

 आज  सुबह  बम्बई  में  श्री  महालगी  के  निधन  का  भी  दु:ख  |  वहू  एक  रल  कर्मचारी

 थम  हरजीत  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  करूंगा  और  जितना  भी  संभव  होगा  दुंगा  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  जब  तक  बातचीत
 wert  रहेगी  तब  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  जायेंगी  ।  यह  बात  सही  है  किन्तु  साथ  में

 यह  भी  सही  है  कि
 जब

 बातचीत  चल  रही  थी  तब  हमने  यह  भी
 कहा

 था
 कि  अन्य  किसी  प्रकार

 की  गतिविधि नहीं  की  जायेंगी  ।  किन्तु  हमारे  पास  इस  आशय  के  समाचार  हैँ  कि  बातचीत

 के  दौरान  8
 मई  को  होने  वाली  हड़ताल

 के
 लिये  किस  प्रकार  हर  संभव  तैयारीयां की  जा  रहीं

 थी ं|  और  30
 तारीख

 जब
 हम  लोग  लगभग  समझौते  पर  पहुंच  गय

 थे
 तभी  रेल  भवन  से

 बाहर
 आते

 हुए  श्री  फर्नाडीज़  ने  समाचार  पतों  के  प्रतिनिधियों  से  कहा

 '
 सब

 व्यर्थ
 8

 मई
 को  हड़ताल  होगी की  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  वें  समझौते  के  पक्ष  में  नहीं  थे  ।

 शमी  एल०  एन ०  रेलो ंमें  औद्योगिक  जिवाद  के
 बारे  में  अनेक  प्रश्न  उठाए  गएं

 केवल  इस  ad  ही  भारतीय  रेलों  में  75  हड़तालें  हुईं  हैं  जिससे  650  करोड़  रुपए  की  राष्ट्रीय

 भाय  की  हानि  हुई  है  ।  इस  प्रकार  अशांत  औद्योगिक  संबंधों  के  कारण  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था

 को  सर्वाधिक  धक  लगा  हैं  ।

 अधिकतर  वक्ताओं  ने  अपना  ध्यान  श्री  जाज॑  फर्नाडीस  की  गिरफ्तारी  पर  केन्द्रीत  रखा  है  ।

 मैं  उस  संबंध  में  एक  टिप्पण  से  पढ़कर  सुनाऊंगा  कि  हमें  यह  कदम  क्यों  उठाना  पड़ा  |  इसके

 लिये  स्वयं  फर्नाडीस  ही  उतरदायी  हैँ
 1

 पिछले  कुछ  दिनों  में  वार्ता  शुरू  होने  के  बाद  श्री
 जाज॑

 फर्नाडीस  अपने  भाषणों  में  रेल  कमंचारियों  को  हिसा  और  रल  संपत्ति
 को  आग  लगाने  के  लिये

 भड़का  रहे  थे
 .  ।  वह  निष्ठासन  कर्मचारियों  को  काम  पर  जाने से  रोकने  की  बात

 यह  भी  दें  रहे  थे  fe  प्रादेशिक  सेना  बीच  में
 कर  रहे  थे  ।

 आई  तो  उसके
 जवानों  के  साथ  भी  भिड़त  की  जायेगी  ।  एक  अन्य  भाषण  में  उन्होंने  कहा  था

 कि  वें  मध्य  रेलवे  हड़ताल  समथंक  कर्मचारी  गाड़ियों  की  आवाजाही  को  रोकने  के  लिये  महत्वपूर्ण

 स्टेशनों  पर  संचार  व्यवस्था  को  ठप्प  करने  और  सिग्नल  प्रणाली  को  बंदਂ  करने  की  योजना  बना

 रहे हैं  ।  )

 श्री  समर  गुह :
 मंत्री

 महोदय  निराधार
 आरोप

 लगा  रहे  यह  सब  मनगढ़त  है  ।  एसा

 करना  सभी  संसदीय  प्रभाओं  के  विरुद्ध है
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 पय श्री  एस०  एन  बनर्जी :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।
 सथा  में  यह  प्रथा  है  कि  जब

 कभी  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  गंभीर  आरोप  लगाएं  जाएं  तो  आपको  उसकी  समुचित  सूचना  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठातीन  हुए

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair |

 अध्यक्ष  कया  किसी  मंत्री  इस
 सभा  के  किसी

 सदस्य  क  लिये  यह  उचित है  कि  वह
 समन्वय  समिति

 के  इस
 सभा

 के  भूतपूर्व  सदस्य  और  भारत  सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त

 अखिल  भारतीय  रेल  कर्मचारी  संघ  के  चेयरमैन  के  विरुद्ध  निराधार  आरोप  लगायें  ?

 लष्पका  महोदय  :  आखीर  यह  स्थगन  प्रस्ताव  श्री  जाज॑  फर्नाडीस  कीਂ  गिरफ्तारी  के  कारण

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  अतः  मंत्री  महोदय  को  यह  अधिकार  है  कि  ag  उन
 सब

 बातों  को

 स्पष्ट  करे  जोकि  उनके  विचार  से  श्री  फर्नाडीस  की  गिरफ्तारी  का  कारण  हैं  ।  इसमें

 गलत  क्या  है  ?  सामान्य  चर्चा  चल  रही  है  ।  इसमें  व्यक्तिगत  कुछ  नहीं  है  ।

 शी  एल०  एन०  मिश्र  सरकार  को  प्राप्त  नानकारी  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  श्री

 फर्नाडीस  और  उनके  .  सहयोगियों  ने  रल  कमंचारियों  को  चंतावनी  दी  थी  कि  हड़ताल  में  भाग

 न  लैने  वालों  के  साथ  सख्ती  से  पेश  भाया  जायगा  ।  कई  स्थानों  पर  एसा  किया  भी  गया  है  ।

 q
 यहू  कहना  चाहता  हूं  कि  अखिल  भारतीय  रेल  कमंचारी  संघ  और  श्री  फर्नाडीस  ने  ही

 क़ल  की  बैठक  में  जानबूझकर  भाग  न  लेकर  बातचीत  को  तोड़ा  है  ।  श्री  फर्नॉडीस  ने

 बातचीत के  दौरान
 तथा  बाहर  अपने  भाषणों  में  नकारात्मक  waar  अपनाया  है  और  कमंचारियों  को  हिं

 तथा  खन-खराबे  के  लिये  भड़का  रहे थे  |

 विभिन्न  हड़तालों  के  कारण  रेल  विभाग  को  1973-74  में  भारी  हानि  हुई  और  इस  कठिन

 चित्तीय  स्थिति  के  बावजद  मैने  बातचीत  के  दौरान  लगभग  80  करोड़  रपए  की  मांगों  कों  स्वीकार

 कर  लिया  था  ।

 मैं इस  बात  पर  फिर  जोर  देता  हूँ  कि  मे  चाहता  हूँ  कि  मामला  बातचीत  से  सुलझें  और
 अखिल  भारतीय  रेल  कमंचारी  संघ  हड़ताल  के  नोटिस  को  वापस  लें  ।

 श्री  जयोतिमंय  बसु  :  पहली  बात  यह  है  कि  क्यां  गृह  मंत्रालय  और  रल  मंत्रालय
 में

 मतभेद

 था
 क्योंकि  एक  ओर  तो  रेल  मंत्री  आश्वासन  दिलाते  हैं  कि  बातचीत  के  समाप्त  होने

 तक  रल

 कमंचारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  और
 दूसरी

 ओर
 गृहमंत्रालय  उनकी

 गिरफ्तारियां  कराता  है  ।  मियांभाई  आयोग  ने  काफी
 समय  पहले  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया  था  और  रेल  विभाग  यदि  चाहता  तो  इसे  कुछ  वर्ष  पहले  क्रियान्वित  कर  देता  ।

 वास्तव  में  मंत्रालय  आरम्भ  से  ही  बातचीत  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  था
 ।  श्री  फर्नाडिस

 की  गिरफ्तारी  का  निणंय  कल  नहीं  लिया  गया  |  गृह  मंत्रालय  के  7  अप्रैल  1974  के  गुप्त
 परिपत्र  जिसे  मैंने  सभा  पटल  पर  रखा  तथा  2  अप्रैल  के  परिपत्र  से  मेरी  बात  स्पष्ट

 हो  जाती  है  ।

 आपने  श्री  फर्नाडिस  द्वारा  विभिन्न  सभाओं  में
 दिए

 भाषण
 का

 serra  किया है

 मेरे  विचार
 से

 यह
 सब  मनगढंत

 है  उन्होंने  कोई  बात  23  को  कही  थी  तो  आप

 2  मई  तक  किस  बात  की  प्रतीक्षा  करते रहे  ।
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 ज्योतिमंय

 एक  ओर  तो  आप  का  मंत्रालय  बातचीत  कर  रहा  है  और  जानबूझकर  मामले  में  विलम्ब

 कर  रहा  है  तथा  दूसरी  ओर  आप  रेल  कर्मचारियों  को  परेशान  कर  रहे  हैं  ।  में  जानना '  चाहता

 हूँ  कि  कितने  वारंट  जारी  किए  गए  और  कितने  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  क्योंकि x
 रे  स्थगन  प्रस्ताव  का  संबंध  रेल  हड़ताल  के  सिलसिले  में  पकड़े  गए  सभी  व्यक्तियों  से  |  ||

 जहाँ  तक  रेलों  को  हुई  हानि  का  संबंध  उसका  कारण  अत्यधिक  भ्रष्टाचार  है  ।  आप
 ही

 अपव्यय  और  अकुशलता  के  लिए  उत्तरदायी  हैं
 ।

 समन्वय समिति  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  थी  कि  मामला  बातचीत  के  द्वारा  सुलझ  पाए  ।

 किन्तु  सरकार  अब
 उ  नके  पीठ  पीछें  छूरा  घोंप  रही  मंत्री  महोदय  श्री  फर्नाडीस को  गलत ि

 उद्धृत  कर  रह ेहैं
 ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।

 आप  इस  हड़ताल  को  तोड़ने  के  लिये  करोड़ों  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं  किन्तु  आप  इसमें  सफल

 नहीं  होंगे  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि
 आप

 रेल  बोड़े  के  अधिकारियों  के  साथ  परामर्श
 करने  के  स्थान  पर  श्रमिक  संघों  के  अनुभागी  नेताओं  से  सलाह  लीजिए  ।  आपको  निश्चय  ही

 समस्या  का  समाधान  मिल  जायेगा  ।  बोनस के  लिये  500  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता नहीं

 है  बल्कि उसके  लिये  30  से  35  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है
 ।  यदि

 धन  की  कमी  है  तो

 पुलिस  ate  रक्षा  बजट  किस  प्रकार  बढ़  रहा  है
 ।

 बोनस  पुनरीक्षा  समिति  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  श्रीमती  इंदीरा  गांधी  के

 पत्र  से  सरकार  का  रुख  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।  बोनस  आस्थगित  भुगतान  होता  है  ।  अतः  ,  हानि
 या  लाभ  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  में  प्रस्ताव  को  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखता  हूं

 ।

 set  यह  हैं  कि  aa  सभा  स्थगित  हो पै

 लोक-सभा  में  सत  विभाजन  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष  में  28  विपक्ष  में  119

 Ayes  28  Noes  119

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  negatived.

 कार्यमंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 तेतॉलीसवां  प्रतिव दन

 संसदीय  कार्यमंत्री  के०  में  काय  यंत्रणा  समिति  का  ततांलीसवा  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करना  चाहता  हूं

 eS  te
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 fae
 पिदर

 बिस  facts —
 FINANCE

 श्री  अध्यक्ष  :  अब  हम  वित्त  विधेयक  पर  आग  चर्चा  alee  करते  है  ।

 Shri  Satpal  Kapoor  (Patiala):  I  have  already  said  than  the  procurement  policy
 we  have  laid  down  in  regard  to  the  surplus  states  requires  to  be  reviewed.

 Mr.  Speaker:  You  may  please  continue  tomorrow.

 इसके  पश्चात  लोकसभा  1974/  13  1896  के  ग्यारह बजे  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Friday,  May  3,
 1974/Vaisakha  13,  1896  (Saka).

 ee बग
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